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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  धर्मवीर  सिह

 gta  शर  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  जी०  वेंकटस्वामी

 श्रम  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  श्री  बाल  गोविन्द  वर्मा

 शिक्षा  कौर  समाज  कल्याण  मंत्रालय तथा  संस्कृति

 विभाग  में  उप-मंत्री  श्री  डी०  पी०  यादव



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित  संस्करण )

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED  TRANSLATED  VERSION)

 लोक-पता

 LOK  SABHA

 28  1975/6  1897

 Monday,  July  28,  1975/Sravana  6,  1897  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समस्त  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 [Mr  Speaker  in  the
 Chair  |

 इन्डोनेशिया  के  संसदीय  शिष्टमंडल  का  स्वागत

 WELCOME  TO  INDONESIAN  PARLIAMENTARY  DELEGATION

 मात तोय  सबसे  पहले  मुझे  एक  घोषणा  करनी  है  ।

 मैं  शरवनी  ग्रोर से  तथा  इस  सदन  के  माननीय  सदस्यों  कौर  संसदीय  दल  की

 इंडोनेशिया  गणतंत्र  के  हालत  हॉफ  पीपल्स  के  उपाध्यक्ष  श्री  मोहम्मद  इस नैनी  तथा  इंडोनेशियाई

 सूत्रों  प्रतिनिधि  मंडल  के  मानवीय  सदस्यों  का  स्वागत  करता हूं  ।  हमारे यह  विशिष्ट  शभ्रतिथि

 भारत
 के  दौरे

 पर
 कराए  हैं  ।  ag  प्रतिनिधिमंडल  26  तारीख  को  यहां  पहुंचा  कौर  1  wer

 तक  यहां  ।  हमें  ग्रसने  देश  में  उनकी  सफल  सुखद  यात्रा की  कामना  करते  हैं  |  उनके

 जरिए  हमें  इंडोनेशिया  के  लोगों  ,  उनकी  संसद  कौर  उनकी  सरकार  को  शुभ  कामनाएं  होते  हैं  ।

 सभा  पटल  पर  Ta  गए  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 देश  में  बाढ़  की  स्थिति  के  बारे  में  विवरण

 कृषि  शौर  लिखाई  मंत्री  जगजीवन  :.  मैं  देश  में  बाढ़  की  स्थिति  के  धारे  में  एक

 विवरण  (  हिन्दी  wit
 अंग्रेजी  संस्करण  )  सभा

 पटल  पर
 रखता  हू ं।

 पटियाला  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  9865/75]

 प्रधानमंत्री  दारा  घोषित  प्रगति  के  लिए  नये  कार्यक्रमਂ  संबंधी  विवरण

 वित्त मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  मैं  प्रधान  मंत्री  द्वारा  1

 1975 को  घोषित  | है | श्राधिक
 प्रगति  के  लिए  नया  कार्यक्रम

 ''
 सम्बन्धी एक  विवरण  सभा  पटवन  पर के

 रखता  ह

 में  रखा  गया  /  देखिए  संख्या  एल ०  टी ०  9866/75]
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 हिन्दुस्तान  एंटीबायटिक  पीपरा  कौर  हिन्दुस्तान  art  ine  केमिकल्स

 रसायनी  के  वर्ष  1973-74  के  कार्यकरण  को  समीक्षा

 पैट्रोलियम  तौर  रसायन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  के०  मैं  कम्पनी

 अ्धिनिय  1956  की  धारा  क  की  उपधारा  (1)  के  अ्रन्तगंत  निम्नलिखित  पत्तों  (  हिन्दी

 तथा  व श्रग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1  }
 )

 )  हिन्दुस्तान  एंटीबायटिक  पीपरा  gat  के  qq  1973-74

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 हिन्दुस्तान  एंटीबायटिक्स  छिपी  ,  पुना  का  ay  1973-74

 का  वार्षिक  प्रतिवेदन  ,  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  शहरों

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (2)  हिन्दुस्तान  श्रा्गेनिक  केमिकल्स  रासायनी  )

 के  वर्ष  1973-74  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान
 आ्रार्गेनिक  केमिकल्स  रासायनी  (  का

 aq  1973-74  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन

 पर  नियंत्रक  अर  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०  टी०  9867/75]

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  बर्ष  1971-72  के  arias  प्रतिवेदन  तथा  विलम्ब

 के  कारण  बताने  वाला  विवरण

 कुंजी  wit  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी०  शिन्दे  )
 निम्नलिखित

 सभा  पर्वत पर  रंग  ता  हूं

 भारतीय  कृषि  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1971-72  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  ।

 उपयुक्त  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हए  विलम्ब  के  कारण

 बताने  वाला  एक  विवरण  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखो  देखिए  सख्या  एल०  टी०  9868/75]

 परिसीमन  आयोग  का  wits
 संख्या

 44  तथा  विवान  सभाग्रों  के  लिए  हुए  सामान्य

 निर्वाचनों  संबंधी  प्रतिवेदन  1974  कौर  प्रतिवेदन  के  हिन्दी  संस्करण  के  बारे
 में  विवरण

 fafa न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोजनी
 :

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती
 हु

 (1)  परिसीमन  1972  की  धारा  10  की  उपधारा  (3)  के  went

 राजस्थान  राज्य  के  बार ेमें  परिसीमन  aes  area  संख्या  44

 1975  के तथा  wil  की  एक  प्रति  जो
 दिनांक

 30  जुन

 भारत  के  राज पत्न  में  झ्रधघिसचना  संख्या  aio  त्यों  289  में  प्रकाशित



 श्रावण  6,  1897  थि  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न
 ना  विधि धि  निधि

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  टी०  9869/75]

 (2)  वर्ष  1974  के  मणिपुर  ,  नागालैंड  ,  उत्तर  प्रदेश

 ait  पॉंडिचेरी  विधान  सितारों  के  लिए  हुए  सामान्य  निर्वाचनों

 सम्बन्धी  प्रतिवेदन  एक  प्रति  ।

 उपर्युक्त  प्रतिवेदन
 के

 अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ  हिन्दी  संस्करण

 सभा  पटल  पर  न॑  रखें  खाने  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण

 तथा  sash  संस्करण  )  ।

 में  रखे  देखिए  संख्या  एवं  टी०  9870/75]

 अखिल  भारतोय  सेवाएं  अधिनियम  के  अंतगर्त  जारी  की  गई  श्रधिसुचनएं

 गह  मंत्रालय  कामिक  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  तथा  संसदीय-कार्य  विभाग  में

 राज्य  मंत्री  होम
 :
 मैं  श्रखिल  भारतीय  सेवाएं

 1951  धारा

 उपधारा  (2)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  अ्रधिसुचनाओं (  हिन्दी  तथा  प्रंग्रेजी  संस्करण  )  की

 एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  हूं

 )  अखिल  भारतीय  सेवाएं  (  अनुशासन  तथा  संशोधन  1975

 जो  दिनांक  19  1975  के  भारत  के  में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 ato  नि०  872  में
 प्रकाशित

 हुए  थे
 |

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  (  पहला  संशोधन  1975  जो

 दिनांक  26  जुलाई ,  1975  के  भारत  के  राजपत्र  में  श्रधिधसुचना  संख्या

 सा०  सा०  नि०  899  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 में  रखी गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  9871/75]

 संघ  सरकार  के  वितत  वर्ष  197  3-74,  भारत  के  नियंत्रक  श्र
 महालेखा

 परीक्षक  का

 वर्ष  1973-74
 एक  विवरण

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 प्रणव  कुमार  :  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पंटल  पर  हूं

 (1)  वर्ष  1973-74 के  लिये  संघ  सरकार  के  वित्त  लेख  की  एक  प्रति  |

 '(2)  संविधान
 के  अनुच्छेद  151(1)  के

 अन्तर्गत
 भारत के  नियंत्रक  कौर

 लेखा  परीक्षक  के  1973 के  प्रतिवेदन  —
 संघ  सरकार  (  वाणिज्यिक )

 रुचि  के  मामले  तथा  कम्पनी  लेखापरीक्षकों के  प्रतिवेदनों

 के  सारांश की  एक  प्रति  ।
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 (3)  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  151  (1)  के  श्रन्तगंत  भारत के  नियंत्रक  site

 लेखा  परीक्षक  के  वर्ष  1974 के  प्रतिवेदन  सरकार  (  वाणिज्यिक  )  के

 निम्नलिखित  भागों  की  एक-एक  प्रति  —o os

 (1)
 भाग  दो

 राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  के  कार्यकरण  का

 मूल्याकन  | a

 (ji)  भाग  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  के  कार्यकरण  का  मूल्यांकन  ॥

 (4)  उपर्युक्त  (1)  (2)  और  (3)  में  उल्लिखित  दस्तावेजों  के  wast

 संस्करण  के  उन  के  हिन्दी  संस्करण  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रखे गए  ।  देखिए  संख्या  Uso  eto  9872/75]

 उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 कुकी  और  सिवाय  मंत्रालय  में  राज्य  मं  त्री  श्रण्णाताहिब पी०
 :

 गेहूं तथा  धान  के
 और  वसूली के  बारे  में  श्री  बाल  कृष्ण  वेंकन्ना  नापक  के  तारांकित  पत्न

 संख्या  802  के  28  1975 को  दिए  गए  उत्तर  को  शुद्ध  करने  रोक  उत्तर  को  शुद्ध

 | करने में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर
 रखता

 में  रखा  देखिए  ।
 संख्या  एल०  zo  9873/75]

 कम्पनी  1956  के  mata  जारी  की  गई  अधिसूचनाएँ

 न्याय  तथा  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  उपमंत्री  वेदान्त  :  मैं  निम्नलिखित

 qa  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  कम्पनी  अधिनियम  ,  1966
 की

 धारा  642  की  उपधारा  (3) के  श्रन्तगंत

 निम्नलिखित  श्रधिसुचनाशओं  की  एक-एक  प्रति  ead

 कम्पनी  सरकार  की  )  सामान्य नियम  तथा  प्रपत्र  (  संशोधन )

 नियम  ,  1975  जो  दिनांक  10  1975  के  भारत  के  राजपत्र में  ale

 सूचना  संख्या  सा०  सां०
 नि०  327

 में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (  कम्पनी  सरकार  की  )  सामान्य  नियम  तथा  प्रपत्र  (  दूसरा

 संशोधन )
 1975

 जो
 दिनांक  16  1975 के  भारत  के

 राजपत्र
 में  भ्र धि सूचना  संख्या  ato  सा०  नि०  414  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचनाओं  का  हिन्दी  संस्करण  भ्रंग्रेजी  संस्करण  के  सभा

 पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने  वाले  दो  विवरण  (
 हिदी  तथा अंग्रेजी  संस्करण )  ै

 प्रिंथालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  9874/75]



 28  1975 i)  सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्न
 क

 झ्रावश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  के  श्रन्तगंत  जारी  को  गई  अधिसूचनाएँ

 कृषि  शर  सिचाई  मं  जाली  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहिब  पी ०  मैं  aaa

 वस्तु
 1955

 की
 धारा  3

 की
 उपधारा  (6)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  भ्र धि सूचनाओं

 sar  dash  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं
 :--

 1975  के  भारत  के  राजपत्र  में (1)  ao  ato  नि०  242  जो  दिनांक  ,  1

 प्रकाशित हुई  थी

 (2)  मेरठ  शौर  बुलन्दशहर  दुग्ध  तथा  दुग्ध  उत्पाद  (  निर्यात  नियंत्रण

 1975
 जो

 दिनांक  7  1975
 के

 भारत
 के  राजपत्र में  अधिसूचना

 सां०  श्री  331  में  प्रकाशित  माथा  ।

 में  रखे  गए  |  संख्या  एल ०
 टी०  9875/75]

 (3)  कम्पनी  1956 की  धारा  की  उपधारा  (1)  के  aaa

 पश्चिम  बंगाल  कृषि-उद्योग  निगम  कलकत्ता  के  वर्ष

 1972-73  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  (  हिन्दी  तथा  ध्रंग्रेजी  संस्करण  )  की

 एक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  ak  महालेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ||

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०  ही
 9876/75}  |

 समीक्षाएं  तथा  वार्षिक  प्रतिवेदन

 निर्माण  तथा  श्रीवास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दलबीर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्न

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 )
 के  श्रंतगंत (1)  कम्पनी  1956

 की  की
 उपधारा  (  1)

 निम्नलिखित  cat  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  at  एक-एक

 >  c
 हिन्दुस्तान  हाऊसिंग  फ़ैक्टरी  नई  दिल्‍ली  कं  ay

 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 हिन्दुस्तान  हाऊसिंग  फ़ैक्टरी  नई  दिल्‍ली  वर्ष

 1973-74 का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन

 पर  नियंत्रक  तथा  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण
 निगम

 नई  के
 वर्ष

 1973-74 के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  नई  दिल्ली  वर्ष

 1973-74  का  वार्षिक  लेखा  परीक्षित लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक  कौर  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।
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 श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  निगम
 नई  दिल्‍ली  के  वर्ष

 1973-74  के  कार्यकरण  की  सरकार  समीक्षा  ।

 श्रावास तथा  नगरीय  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  को

 वर्ष  1973-74  का  वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा

 उन  पर  नियंत्रक  mit  महालेखापरीक्षक  टिप्पणियां  ।

 में  |  संख्या रखे  गए  देखिए  Uaqo  do  9877/75]

 (2)  दिल्‍ली  नगरीय कला  आयोग  1973  की  धारा  26  की  उपधारा  (3)

 के  श्रन्तगंत  दिल्‍ली  नगरीय  कला  आयोग  (  वार्षिक  प्रतिवेदन  का  प्रस्तुत  किया

 जाना )  1975  (  हिन्दी  तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  की  एक प्रति

 जो  दिनांक  12  1975 के  भारत  के  राजपत्र में  अधिसूचना  संख्या  सा
 ०

 सा०  fro  858  में  प्रकाशित  हुए  थे  |

 में  रखे  गए  ॥  देखिए  संख्या  एल ०
 टी ०  9878/75]

 टेक्सटाइल  कमेटी  1963  के  हि भ्रन्तगत  जारी  की  गई  अधिसूचनाएँ

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  ैं

 टेक्सटाइल  1963 की  धारा  22  की  उपधारा  (3)  के अन्तरगत

 सुचना  संख्या  सा०  सा०  नि०  655  की  एक  सभा  पटल  रखता
 हुं

 जो  दिनांक

 31  1975 के  भारत  के  राजपत्न में  प्रकाशित  हुई  तथा जिस  में  दिनांक  31  1975

 की  अधिसूचना  संख्या  ato  ato  नि०  172
 का  शुद्धि पत्र दिया  हुआ  है  |

 में
 रखी

 गई
 ।

 देखिए  संख्या  THo  cto  9879/75]

 भारतीय सं  कलकत्ता  के  न्यासी बो  के  वर्ष  1970 से  1974  तक  के  arias

 प्रतिवेदन

 शिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  उपमंत्री  डी०  पी०  :

 मैं  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  (  हिन्दी  तथा  शरंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 )
 भारतीय

 कलकत्ता  के  न्यासधारी  बोर्ड  का  1970-71  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  |

 भारतीय  कलकत्ता  के  न्यासधारी  बोर्ड
 का

 वर्ष  1971-72  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन ।

 भारतीय  कलकत्ता के  न्यासधारी  at  का  वर्ष  1972-73  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन ।

 भारतीय
 कलकत्ता  के  न्यासधारी  बोर्ड  का  वर्ष  1973-74  का  वार्षिक

 प्रतिवेदन  ।



 श्रावण  6,  1897  भ्र गु सूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों

 के  कल्याण  सम्बंधो  समिति

 anata

 उपर्युक्त  )  में  उल्लिखित  प्रतिवेदनों  को  सभा  पटल  पर  रखने

 में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  |

 में  रखे  देखिए  संख्या  एल०  ato  9880/75]

 पंजाब  के  भतवुर्वे  मंत्रियों  के  विरुद्ध  iva  के  संबंध  में  जांच  आयोग  को  प्रतिवेदन  श्र

 ज्ञापन

 गह  कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुबीर  विभाव  तथा  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य

 मंत्री  होम  मेहता  मैं  जांच  झ्रायोग  अधिनियम  1952  की  धारा
 3

 की  उपधारा  (4) के  ग्रन्थित

 निम्नलिखित  दस्तावेजों  car  sash  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल पर  रखता हुं
 7-”-

 पंजाब  के  कुछ  wats  मंत्रियों  के  विरुद्ध  ग्रा रोप ों  के  सम्बन्ध  में  जांच  आयोग  का

 प्रतिवेदन  ।

 प्रतिवेदन  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी  ज्ञापन  ।

 में  रखा  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  9880/75]

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 MASSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेशों  की  सुचना  देनी  है
 :--

 (  )  fe  राज्य  सभा  ने  पांडिचेरी  विनियोग  विधेयक  2)  1975  केਂ

 बारे  में  जो  लोक  सभा  दवारा  23  1975  को  पारित  किया  गया

 लोक  सभा  को  कोई  सिफारिश  नहीं  करनी  है  ।

 कि  राज्य  25  1975  की  प्रगति  बैठक  में  लोक  सभा  दवारा  23  जुलाई

 1975  को  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  कौर  तस्करी  गतिविधि  निवारण  )

 1975  के  साथ  बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत हो  गई  है  ।

 सरकारो  उपक्रमों  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  कार्य  वाही-सारांश
 REPOR  AND  MINUTES  OF  COMMITTEE  ON  PUBLIC  UNDERTAKINGS

 श्री  नवल  किशोर  wat  मैं  भारतीय  सीमेंट  निगम  लिमिटेड  के  बारे  में  सरकारी

 उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा  समिति  की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्यवाही-सा  रोक

 प्रस्तुत करता  हूं

 अनुसूचित  जा  तियों  तथा  अ्रनसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति

 COMMITTEE,  ‘ON  THE  WELFARE  OF  SCHEDULED  CASTES  AND  SCHEDULED

 TRIBES

 सदस्यों  को  पदावधि  बढ़ाने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 Motion  regardin rding  extention  of  term  of  Office  of  Members
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 and  Scheduled  Tribes

 i

 गुह  कामिक  तथा  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  कौर  संसदीय  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 ata  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कराये-संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  3314

 के  उप-नियम  (2)  जहां  तक  ag  श्रतुतूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसुचित  जन

 जातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  वर्तमान  सदस्यों  की  पदावधि  को  बढ़ाने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  लागू  होता  निलम्बित  करती  है  पै

 श्याम  महोदय
 :  प्रश्न यह  हैं

 ग्रीक  यह  सभा  लोक  सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  संबंधी  नियमों के  नियम  331  ख

 के  उप-नियम  (2)  को  जहां  तक  यह  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित
 जन*

 जातियों के  कल्याण  संबंधी समिति  के  वर्तमान  सदस्यों  की  पदावधि को  बढ़ाने

 सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  लागू  होता
 निलम्बित  करती  है  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted,

 श्री  होम  मेहता
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 यह  सभा  लोक  सभा  से  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियो ंके  कल्याण

 सम्बन्धी  समिति  के  वर्तमान  सदस्यों  की  पदावधि  लोक  सभा  के  श्रागामी  सत्र के

 भ्रान्ति  दिन  तक  पढ़ती  है  (14

 यह  प्रस्ताव  इसलिए  लाया  गया  है  क्योंकि  वर्तमान  सत्र  की  प्रविधि  बहुत  कम  है  ah  समिति  के  सदस्यों

 का  निर्वाचन कराना  संभव  नहीं  है  इसीलिए  हमने  सदस्यों  की  पदावधि  बढ़ाना  बेहतर  समझा  है  ।

 श्रेय  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है

 कि  यह  सभा  लोक  सभा
 से

 अनुसूचित  जातियों  तथा  भ्रनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण

 संबंधी  समिति  के  वर्तमान  सदस्यों  की  पदावधि  लोक  सभा  के  श्रागामी  aa  के

 भ्रांति  दिन  तक  बढ़ाती  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted.

 श्री  होम  मेहता :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 यह  सभा  राज्य  सभा  को  सुचित  करती  है  कि  लोक  सभा  से  अनुसूचित  जातियां  तथाਂ

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति  के  वर्तमान  सदस्यों  की  पदावधि

 लोक  सभा  के  आगामी  सत्न  के  अन्तिम  दिन  तक  बढ़ा  दी  गई  है  कौर  राज्य  सभा

 से  सिफारिश  करती  है  कि  उक्त  समिति  के  साथ  राज्य  सभा  के  सदस्य  सम्बद्ध

 करने  के  बारे  में  वह  ऐसी  कार्यवाही  करें  जो  वह  उचित  समझें  |



 जुलाई  28,  1975  दातों  को  ग्रिपर  मांगें
 ),  1975-76  करो

 TN  AS  TSS  ft  a  ORS

 ग्रा तर कत  अनुदानों  को  मांगें
 )  1972-73

 श्रेय  महोदय  :.  प्रश्न यह  है
 :--

 कि
 यह  सभा  राज्य  सभा  को  सुचित  करती  है  कि  लोक  सभा  से  अनुसूचित  जातियों  तथा

 भ्रनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  संबंधी  समिति  के  वर्तमान  सदस्यों  की  पदावधि

 लोक  सभा  के  प्रोगाम  सत्न  के  दिन  तक  बढ़ा  दी  गई  है  राज्य  सभा

 से  सिफारिश  करती  है  कि  उक्त  समिति  के  साथ  राज्य  सभा  के  सदस्य  संबद्ध

 करने  के  बारे  में  वह  ऐसी  कार्यवाही  करें  जो  वह  उचित  समझे  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 शरन दानों ऊ  को  अनुपूरक  मांगें  1  975 Uiew  76.0

 कौर

 अतिरिक्त  श्रनदानों  की  मांगें  )

 DEMANDS  FOR  EXCESS  GRANTS  (GENERAL)  1975-  AND
 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (GENERAL)

 अध्यक्ष  महोदय  अब  हम  ए  की  अनुपूरक  मांगों  (  )  ate  अ्रतिरिक्त  अनुदानों

 की  मांगों  पर  विचार  करेंगे  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  मैं  केवल  मांग  संख्या 41,  59  ate  2  के  विषय में  ही

 कहूंगा  ।  मांग  संख्या  41  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  देय  मंहगाई  भत्ते  से  संबंद्ध  है
 ।  इस

 महीने  हमारे

 संयुक्त  परामर्शदात्री तंत्र  की  श्री  सरदार  स्वर्ण  वित्त  मंत्रालय  के  सचिव  तथा  अन्य

 लोगों  से  दो  घटें  तक  बातचीत  हुई  कौर हम  यह  आश्वासन  दिया  गया कि  अगले  सप्ताह  जो  सकता  हू

 बीत  गया  एक  1...  बुलाई  जाएगी  इस  विषय  म॑  भ्रांति  निर्णय  लिया  जाएगा  ।  सरकार ने

 इस  बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  1  भ्र क्त बर  1974  से  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  महंगाई भत्ते  की  पांच

 छः  किश्तें देय  है  ।  वह  हमें  वर्तमान  जोकि  वेतन  आयोग  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के

 बाद  संशोधित किया  गया  पर  विचार  करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  तीसरे  वेतन  आयोग  ने  जब  अपना

 प्रतिवेदन  दिया  तो  सरकार  ने  उसे  स्वीकार  कर
 लिया  फिर  उसके  बाद  सरकार  तथा  कर्मचारियों के

 प्रतिनिधियों के  बीच  लम्बे  तक  बातचीत  होती  रही  बाद  में  सरकार  ने  यह  संशोधित

 महंगाई  भत्ता  फार्मूला  स्वीकार  करके  क्रियान्वित  किया  श्र  wa  सरकार  वापिस  वेतन  आयोग  वालें

 फार्मले  को  अपनाना चाहती  है

 वेतन  आयोग  ने  सिफारिश की  थी  10  प्वांइट  औसतन  विधि  के  बाद  मंहगाई  भत्ता  दिया

 जाए  पर  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों से  बातचीत  के  बाद  सरकार ने  8  wage  औसतन  वृद्धि  पर  महंगाई

 भत्ता  देना
 स्वीकार

 कर  लिया  ।  जहां  तक  wafer  का  संबंध  है  सरकार  को  महंगाई  बढ़ने  पर  स्वंय

 महंगाई  भत्ते  की  घोषणा  कर  देनी  चाहिए  लेकिन  wa  सरकार  इसे  वारिक  बजट  से  संबद्ध  करना  चाहती

 है  सनौर  उनका  कहना  है  साल  में  एक  बार  ही  मंहगाई  भत्ते  पर  विचार  किया  यह  फामूला  संशोधित

 फार्मूले के  प्रारूप  नहीं  है  ।
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 मंहगाई  भत्ते  की  राशि  सबसे  झ्रापत्तिजनक  फार्मूला  है  ।  संशोधित  फार्म  ले  के  अनसार  यह  श्रेणी

 4
 के  लिए  «4  प्रतिशत कौर  3  के  लिए  3  प्रतिशत  है  कौर  श्री  वह  हमें  इसे  प्रतिशत  शौर

 प्रतिशत  पर  स्वीकार  करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।  प्रखबारों  .  टेलिवीजन  इत्यादि  सबमें  mv

 दिन  कहा  जा  रहा  है  कि  वस्तुभ्नों  के  मूल्य  कम  हो  रहे  हैं  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  कुछ  उदाहरणार्थ

 सरसों के  पोस्टमैन  तेल  इत्यादि  के  मू त्यों में  कमी  हुई  है  पर  a  फिर  मु त्यों में  वृद्धि  हो  रही

 है  सरकार  का  यह  वक्तव्य  ठीक  है  कि  उस्तुझ्नों  के  मूल्य  गिर  रहे  हैं  तो  फिर  उसे  महंगाई  भत्ते  का

 क्या  भय  है  ।  भविष्य  में  महंगाई  war  देने का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  काफी संघर्ष के

 बातचीत के  बाद  हमें  वेतन  आयोग  का  फार्म ला  प्राप्त  हमा  जोकि  हमारे  विचारानसार  प्रतिक्रियात्मक

 था  ait  aa  जबकि  सरकार  मूल्यों  पर  नियंत्रण  पानेमें  बरी  तरह  सफल  रही  है  वह  हमें  फार्म ला  बदलने

 के  लिए  कह  रही  है  ।

 वेतन  योग  ने  कहा  है  यदि  मूल्य  सूचकांक  272  से  ऊपर  बढ़  जाता  है  तो  या  तो  उसी  मामले

 को  जारी रखा  जए  या  उसमें  संशोधन  किया  जाए  मैं  चाहता हूं  सरकार  इस  पर  विचार  करे

 सरकार  34  या  4  करोड़  के  लिए  30  लाख  कर्मचारी  को  उनकी  वैध  देय  राशि  से  वंचित कर  रही

 है  मेरा  भ्रनरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  wat  वरिष्ठ  सहयोगियों  से  परामर्श करके  इस  सदन  में  भ्रांति

 निर्णय  घोषित  करे  ।  सरकारी  कर्मचारियों  के  धमकी  परीक्षा  न  ली  जाए  ।  उन्होंने  श्रीमती  इंदिरा  गांधी

 तथा  उनकी  आधिक  नीतियों  का  gr  समर्थन  किया  है  प्रतिक्रियावादी  शक्तियों  केन्द्रीय  कर्मचारियों

 को  प्रभावित  नहीं  कर  सकी है  यद्यपि  जयप्रकाश  नारायण  ने  भरसक  प्रयत्न  किया  है  पर  फिर  भी

 केन्द्रीय  कर्मचारियों ने  उनका  साथ  नहीं  मैं
 श्री

 प्रणब  कुमार  मुखर्जी  से  प्रतिरोध  करता  हुं  कि

 वह  इस  सदन  में  बताए  कि  क्या  अगले  सप्ताह  एक  बैठक  बुलाई  जाएगी  ।  हम  इस  पर  बातचीत के  लिए

 तैयार  भुगतान  की  विधि  क्या  होगी  ।  क्या  यह  राशि  नगद  दी  जाएगी  अथवा  wea  रूप  में

 दी  जाएगी  ।  सरकारी  उपक्रमों  के  कमेंचारियों  को  मंहगाई  भत्ते  की  राशि  दे  दी  गई  है  ।  मेरी  समझ  में

 नहीं  भ्राता  कि  मुद्रास्फीति  का  प्रश्न  केन्द्रीय  कर्मचारियों  के  संबंध  में  ही  क्यों  लाया  जाता है  ।  मैं

 उनसे  अनुरोध करता  हूं  कि  वह  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  निराश न  करे  डस  संबंध में  शीघ्र  निर्णय

 दिया  हम  काई  भी  ऐसा  मामू  ला  अ्रपनाने  के  लिए  तैयार  है  जिसे  दोनों  पक्ष  स्वीकार  करते  हों  ।

 मेरा  न्य  प्रश्न  कृषि  मूल्यों  के  संबंध  में  है  ।  चावल  अन्य  मोटे  ग्रामों  के  मूल्य  कुछ

 राज्यों  में  कम  हो  गए  हैं  ।  चीनी  का  मूल्य  भी  5  रुपएसे गिर  कर  4  रुपए  20  पैसे  तक  गया  पर  ग्र  फिर

 अचानक  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  रही  है
 ।

 मैं  चाहता  हूं  सदन  में  इस  विषय  पर  चर्चा  की  जाए  कि  चीनी

 के  मूल्य  में  वास्तव  में  कमी  हुई  है  भ्रमणा  के  भय  से  इसका  मलय  कम  हुमा  है  ।  मेरे  विचार

 में  सरकार  किए  गए  उपायों  के  परिणामस्वरूप  चीनी  का  aa  गिरा  है  |

 इस  भ्र वसर
 पर  मैं  आपको  यह

 भी
 बताना  चाहता  हूं  कि  किस  प्रकार  बहु  राष्ट्रीय  निगम

 उत्पादन

 में  कमी  कर  रहे  हैं
 ।

 उदाहरण  के  लिए  चार  किलो  डालडा  की  टीन  पहले  57  रूपए का  अ्राता था श्रौर था

 अब  उसका  मूल्य
 42

 रूपए  हो  गया  है
 ।

 हम  इस  पर  बहुत  प्रसन्न  है  ।  मुझे  मेरे  संघ के
 लोगों

 ने

 बताया  है  कि  हिदुस्तान  ली वर्ज  वालों  ने  अपने  गाजियाबाद  के  डालडा  कारखा  ने
 में  मूल्योंमें  वृद्ध  कराने

 हेतु
 उत्पादन  बिल्कुल  बन्द  कर

 दिया  है  ।
 में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि
 क्या

 यह
 बात

 सही
 है  अथवा  नहीं

 उत्पादन
 को

 अधिकतम  करने  के  स्थान  पर  उन्होंने  उत्पादन  बंद  कर  दिया  है  क्या  इसके  लिए  उन्हें

 जेल
 में

 डाला  जा  सकता  है  ?

 10
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 क्या  कारण  है  कि  गाजियाबाद  स्थित  कारखाने  में  पुरी  क्षमता  पर  उत्पादन  नहीं  किया

 जारहा  ह ै?  गाजियाबाद में  उस  कारखाने  की  क्षमता  450  टन  प्रति  सप्ताह  जब कि  उत्पादन

 केवल  200  टन  प्रति  सप्ताह  किया जा  रहा  है  ।  मूल्य के  गिरने  के  बाद  उत्पादन  कौर
 घटा  दिया

 गया  है  कौर  100  टन  प्रति  सप्ताह  कर  दिया  गया है  ।  आपात  की  घोषणा  के  बाद  उत्पादन  में

 वृद्धि  होनी  चाहिए  परन्तु  यह  उलटो  बात  है  कि  आपात  की  घोषणा  के  बाद  उत्पादन  घटा  दिया

 नया  है  ।  सरकार  चाहती  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  परन्तु  हिन्दुस्तान  लिवजंस  ने  गाजियाबाद

 स्थित  अने  कारखाने में  उत्पादन  घटा  दिया है  ।  उन्हें  भारत  रक्षा  नियम  अथवा  श्रान्तिरिक

 सुरक्षा  बनाये  रखना  अधिनियम  के  भ्रन्तर्गत  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  अन्यथा  हम  समझेंगे  कि  ये

 कानून  केवल  छोटे  दुकानदारों  के  लिए  बड़े  बड़े  निर्माताओं  के  लिए  नहीं  ।

 जहां  तक  मांग  संध्या  59,  जो  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  से  सम्बन्धित  का  सम्बन्ध

 हमें  सरकार  द्वारा  103  रक्षण  कपड़ा  मिलों  का  अधिग्रहण  किये  जाने  पर  बड़ी  खुशी  हुई  थी  ।

 हम  तो  चाहते  थे  कि  समूचे  कपड़ा  उद्योग  का  ates  किया  जाये  ।  परन्तु  मिलों  का

 अधिग्रहण  करना  हो  पर्याप्त  नहीं  उन्हें  ठीक  ढंग  से  चलाया  जाना  चाहिए  ।  इन  मिलों  में

 ठी > जो  राशि  लगाई  गई  है  वह  सब  बेकार  हो  ग  @)  क्योंकि  वित्तीय  संस्थानों  से  ली  गई  राशि  इन

 के  आधुनिकीकरण  पर  खच  नहीं  की  गई  है  ।  मैं  नहीं  समझता कि  2.  3  करोड़  रुपये
 की

 राशि

 जिस  को  श्रनुतुरक  मांग  द्वारा  मांग  की  जा  रही  इस  उद्देश्य  के  लिए  पर्याप्त  होगी  ।

 इस  मांग  के  संद  में  मैं  दो  मिलों--प्रर्थात्‌  मप्र  मिल  कौर  विक्टोरिया  मिल  का  उल्लेख

 करूंगा  ।  इन  मिलनों  को  जिप  समय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  अपने  हाथ में  लिया  गया  उस  समय

 ये  लाभ  कमा  रहे  थे  ।  परन्तु  इन  मिलों  के  जतरल  मैनेजरों  के  सुप्रबन्ध  के  कारण  इनमें  घाटा  हो

 रहा  इत  मिलों  के  कार्यकरण  की  जांच  को  जानों  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  श्री  प्रो
 ०  चट्टोपाध्याय  श्र  श्री  मौर्य  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  दो  अन्य

 मिलों  श्रीयाल  लक्ष्मी  रतन  कॉटन  मिल  ate  ईरान  कॉटन  मिल  का  अधिग्रहण  किया  जाये  ।  कुछ
 7 f समय  पूर्व  उत्तर  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  इन  दो  मिलों  का  अधिग्रहण  करने  का  fasta  लिया  था  ॥

 जून  को  कानपुर  में  इस  स्तरीय  को  घोषणा  की  गई  थी  |  इस  घोषणा  के  बाद  मैंने  केन्द्र  से  श्रीराम  किया

 था  कि  लक्ष्मी  रतन  कॉटन  मिल  को  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  अपने  हाथ  में  लिया  जाना  चाहिये  |

 केन्द्र  चल  बारे  में  अहमत  हो  गया  था  ।  परन्तु  इन  मिलों  का  अभी  तक  अधिग्रहण  नहीं  किया  गया

 el
 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  मिलों  का  अभी  तक  राष्ट्रीयकरण  क्यों  नहीं  किया  गया

 इस

 बारेमें यह यह  कहा  जा  रहा है  कि  इन  मिलों  को  अधिकार में  लेने  के  लिये  3  करोड़ रु  पये  की  राशिकी

 मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  इस  मामलेमें  शर  विलम्ब  किया  गया
 तो

 लक्ष्मी
 कॉटन  मिल  का  मालिक  श्री  राम  रतन  गुप्ता  उस  चल  कौर  चल  सम्पत्ति  को  बेच  देगा  ।

 मत  इस  मामले  को  तेजी  से  निपटाया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia):  U-P.,  Bihar  and  Assam,  particularly  Ballia

 district  in  eastern  U.P.  are  faced  with  serious  floods.  The  floods  in  Ghagra  have

 ‘washed  away  nearly  150  villages  in  Ballia  district.  The  flood  urata Wad  प ्r  in  Ganga  is
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 still  rising.  The  situation  is  beyond  description.  It  is  reported  that  a  large  number
 of  people  have  lost  their  lives  in  a  boat  disaster.  The  number.  of.  the  victims  of.

 the  said  boat  disaster  is  being  quoted  from  50  to  200,

 Such  incidents  are  not  new  to  the  area.  It  is  recurring  feature  in  that  area
 because  there  is  no  proper  means  of  water  transport  there.  Most  of  the  boats

 plying  there  are  very  old  and  unfit  for  use  and  that  is  why  every  ‘year  such

 accidents  take  place  there.  The  responsibility  for  such  state  of  affairs  rest  with

 the  district  boards  and  the  local  police,  because  they  pay  no  attention  for  checking,
 the  condition  of  the  boats.  If  these  boats  are  properly  checked  by  the  District

 Board  authorities  or  the  local  police  before  the  setting  in  of  the  monsoon,  such

 incidents  can  be  averted.  I  have  raised  this  point  a  number  of  times  but  nothing

 has  been  done  so  far.  The  Central  Government  should  supply  mechanised  boats

 or  motor  launches  for  use  in  that  area  so  that  the  work  of  mail  distribution  is  not

 disrupted  and  the  relief  operations’can  be  undertaken  in  an  emergency,

 I  agree  that  the  nation  is  passing  through  economic  crisis,  yet  a  time  bound.

 these  incidents  and  the  plan. plan  should  be  formulated  for  putting  an  end  of

 should  be  financed  by  the  financial  institutions  of  the  Central  and  State  Govern-

 ment  and  the  district  boards  should  be  compelled  to  purchase  modern:  hoats,.

 Whenever  there  is  an  air  or  train  accident  compensation  is  paid  by  the  Govern-

 ment  to  its  victims.  But  there  is  no  such  provision  of  compensation  for  those

 dying  in  boat  mishaps.  The  boat  passengers  should  be  insured  so  that  some  help.

 could  be  given  to  their  families  in  case  of  tragedy.

 A  major  part  of  the  amount  spent  on  flood  relief  goes  in  the  pocket  of  Gov-

 ernment  officials.  In  case  arrangements
 are

 made  for  mechanised  boats,  these

 tragedies  can  be  averted.

 The  river  Ghagra  is  gradually  changing  ifs  course.  If  this  process  continues

 and  if  it  joins  river  Ganga  then  the  whole  of  the  Ballia  district  will  be  ruined.

 Qur  engineers  should  find  out  some  way  to  prevent  this  kind  of  development..

 ag  1975-76 के  fat  श्रतूदानों  को  waite  मांगों  के  सम्बन्ध  में

 निम्नलिखित
 malay  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  गये

 i  a  eae  ne

 कटौती  कटौती का  कटौती  की  राशि माग  प्रस्ताव  सदस्य  का  नाम

 संख्या
 प्रस्ताव
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 12  1  श्री  रामावतार
 का ग्  दि क  Ne ट्रीय करण  राशि  में  r00  रुपये

 शास्त्री  करने  में  असफ़लता ॥  घटा  fat  जायें  ।.

 12  2  श्री  रामावतार  झ्रोवर-इन्वायर्सिंग  कौर  पप

 शास्त्री  इन्वायसिंग  को  रोक  पाने  में

 असफ़लता  |

 12  श्री  रामावतार  बुनकरों  की  सदस्यों  का  y4

 न  निकालने  में  सफलता

 12



 28,  1975  maa  की  अनुपूरक  मांगें  1975-76  झ्र

 अतिरिक्त  भ्रनुदानों  की  मांग
 (

 1972-73

 कटौती  की  राशि मांग  कटौती  प्रस्ताव  सदस्य  का  नाम  कटौती  का  अधार

 संख्या  प्रस्ताव

 संख्या

 1  2

 12  बुनकरों  को  विशेष  सहायता  देने  राशि  में  100  रुपये 4  श्री  रामावतार

 शास्त्री  की  आवश्यकता  |  घटा  दिये  जाये

 12  5  श्री  राम/वतार  बुनकारों  को  सस्ते  दामों  पर  धागे  1.0

 शास्त्री  सप्लाई  करने  की

 यकता |

 12  6  श्री  रामावतार  बुनकरों  को  दिये  जाने  वाले  धागों  ह

 शास्त्री  के  बंटवारे  में  होने  वाली

 धांधली  को  रोकने  में

 लता |

 12  7  श्री  रामावतार  धागे  में  होने  वाली  चोरबाजारी  पी

 शास्त्री  को  रोकने  में  सफलता |

 12  8  श्री  रामावतार  बुनकरों  की  बेकारी  को  समाप्त  1.0

 शास्त्री  करने  में  सफलता  |

 12  9  श्री  रामावतार  बुनकरों  के
 पास  सूत  ?

 शास्त्री  को  सरकार  द्वारा  खरीदने  में

 सफलता |

 29  10  श्री  रामावतार  घरों  में  जलाने  कोयले  ी

 शास्त्री  के  मूल्य  में  कमी  करने  की

 अ्रावश्यकता

 29  11  श्री  रामावतार  गैर  रूप  से  चलने  वै

 शास्त्री  वाले  कोयला  खानों  को

 कार  के  हाथ  में  लेने  की

 यकता |

 29  12  श्री  रामावतार  संभाल  हजारीबाग  तथा  1.0

 शास्त्री  अन्य  जिलों  के  निजी  कोयला

 खानों  का  राष्ट्रीयकरण  करने

 में  विफलता

 ee नथ
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (General)  July  28,  1975

 1975-76  and  Demand  for  Excess  Grants

 (General)  1972-73

 ATT  कटौती  सदस्य  का  नाम  कटौती  का  आधार  कटौती  की  राशि

 सख्या  प्रस्ताव

 संख्या

 ~
 1  2  4  5

 29  13  श्री  रामावतार  कोयला  खानों  में  होने  वाली  राशि  में  100  रुपये

 हत्यारों  एवं  गृण्डागर्दी  को  घटा  दिये  जायें  |

 रोकने  में  अरत  फलता  |

 29  14  श्री  रामावतार  जलाने  वाले  कोयले  के  मृत्य  मे  प

 शास्त्री  कमी  करने  के  लिये  कोयले  की

 ढुलाई  ट्रकों  से  नहों  करवा  कर

 रेल  गाड़ियों  से  ढलवाने  की

 आवश्यकता  |

 29  15  श्री  रामावतार  द कोयले  के  उत्पादन  में  वृद्धि के  लिए

 तथा  तोड़फोड़  करने  वाले  तत्वों

 को  मजदूरों  से  पृथक  करने  के

 लिए  खानों  के  प्रबन्धों  में

 दूसरों  तथा  उनके  प्रतिनिधियों

 को  हिस्सा  देने  की

 यकता  |

 29  16  श्री  रामावतार  खानों  के  सुचारु  रूप  से  संचालन  म

 शास्त्रो  के  लिए

 टीयूसी  ate  हिन्द  मजदूर  सभा

 ae  संगठनों  संयुक्त

 कमेटियां  बनाने  की

 यकता

 29  17  श्री  रामावतार  सभी  सुती  मिलों  राष्ट्रीय -  ह्

 शास्त्री  करण  करने  में  प्र सफलता  |

 29  18  श्री  रामावतार  नियंत्रित  कपड़ों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  ह

 शास्त्री  करने  की  गलत  एवं  जन  विरोधी

 नीति ॥

 29  19  श्री  रामावतार  है

 शास्त्र  खाना  खोलने  में  असफलता  |

 ne
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 भ्रनदानों  की  अनुपूरक  मांगें  ),  1975-76  कौर श्रावण  6,  1897

 अतिरिक्त  wart  की  मांगें
 )

 1972-73

 नसलन

 कपोतों  सदस्य  का  नाम  कानोता  का  आधार  कटौती  की  राशि

 सख्या  प्रस्ताव

 सख्या

 1

 71  20  श्री  रामावतार  तमाम  गर  सरकारी  दवा  कम्पनियों  राशि  म  100  रुपय

 का शास्त्री  टी यक रण  करने  की  घटा  दिये  जाये

 आवश्यकता  |

 71  21  श्री  रामाव  जरूरी  दवाबों  के  मूल्यों  में  कमी  1.0

 शास्त्री  करनें  की  आवश्यकता

 71  22  श्री  रामावतार  काला ज्वर  की  दवा  की  कमी को  कज

 शास्त्री  पूरा  करने  में  श्रीलता |

 71  23  श्री  रामावतार  विदेशी  दवा  कम्पनियों के  मुनाफे  ह

 शास्त्री  को  बाहर  भेजने  पर  रोक

 लगाने  में  सफलता

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  मैं  पता  भाषण  संख्या  12  ग्रोवर

 59  तक  सीमित  रखेगी  मांग  संख्या  12  विभिन्न  राज्यों  में  जमा  हथकर्घा  स्टॉक  से  सम्बन्धित

 यह  एक  स्थायी  समस्या  है  कौर  सरकार  हथकर्घा  वर्करों  को  संरक्षण  देने  कौर  जमा  स्टॉक

 निकालने  के  लिए  कुछ  नहीं  कर  रही  है  ।  सहकारी  क्षेत्र  की  विशेष  रूप  से  अवहेलना  की

 जारही  हथकरघा  निर्यात  निगम  बड़े  बड़े  निजी  बुनकरों  से  ही  माल  खरीदता  है  ।  इस

 हमारी  क्षेत्र  पर  कुप्रभाव  पड़ता  है  ।  हथकर्घा  स्टॉक  को  निकालने  के  लिए  सहकारी  क्षेत्र  को

 प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिए  ।  क्योंकि  ऐसा  करके  ही  धागे  तथा  कपड़े  ग्राही  के  बाजार  में  व्याप्त

 कदाचार पर  रोक  लगाई  जा  सकती  मंत्री  महोदय को  इस  शार  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए

 मांग  संख्या  59  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम से  सम्बन्धित  यह  विचित्र बात  है  कि  वर्तमान

 ग्रा पात कालीन  स्थिति  में  ज़र बाक  लोगों  को  कार्य-क्रम  को  लागू  करने  को  कहां

 जा  रहा  कपड़े  उद्योग  में  एक  के  बाद एक  एकक में  लोगों को  जबरी  ay  जा  रही

 कया  इत  से  उत्पादन  में  वृद्ध  होगो  ?  क्या  इलਂ  स  भ्र धक  लोगों  को  रोजगार  पिल  सकेगा  ?

 रोज़गार  के  अ्रवसरों  को  बढ़ाने  की  बजाय  घटाया  जा  cere  तथा  बेरोजगारी  की  समस्या  बढ़ती

 vat  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  चाहिए कि  कपड़ा  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  किया  जाये  सरकार सब  मिलों  को  अपने  हाथ  में  लेਂ  ताकि  शताब्दियों  से

 भ्र त्या धिक  मुनाफा  कमाने  वाले  कपड़ा  मिलों  के
 मालिकों को  नियंत्रण  में  लाया  जा  सके  प्रौर  कपड़ा

 उद्योगों  राष्ट ट्राय  ग्रन्थ  व्यवस्था  के  प्रत  अपना  वांछित  योगदान  दें  सरक  |
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (General)  Sravana  6,  1897  (Saka)

 1975-76  and  Demands  for  Excess  Grants

 (General)  1972-73
 नात

 पारवती  कण्णन

 मांग  संख्या  71  राई  डी०  पी०  एल०  से  सम्बन्धित है  ।  इस  में  कोई  संदेह  नहीं कि  मंत्री

 महोदय  द्वारा  हस्तक्षेप  किये  जाने  के
 बाद-प्रबन्ध

 दक मकार  में  कुछ  समझौता  हुमा  है  तथा  उन

 के  सम्बन्धों में  सुधार  gat
 उत्पादन

 बढ़ा  है  तथा  स्थिति  wa  पहले  से  बहुत  बेहतर  है
 ।  परन्तु

 अब
 भी  बहुत

 सी
 बातें

 जिनकी  are  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए ।  argo  डी०  पी०  एल०  सरकारी

 क्षेत्र का  we  वाणिज्यिक  उपक्रम है  ।  इस  के  कर्मचारियों की  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 के  भ्रनुसार  वेतन  दिया  जाता  है  ।  उन्हें  औद्योगिक  वेतन  नहीं  दिया  जाता  |  अधिकांश  कम् कार

 तकनीशियन
 जिन  में  बहुत से

 बी०  एस०  एम०  एस०
 सी०  तथा  स्नातक  हैं

 ।  वे  अपने

 वेतन  ढांचे  को  युक्ति  संगत  कराना  चाहते हैं  |  उन्हें  निजी  क्षेत्र  की  अपेक्षा  बहुत  कम  वेतन  मिलता

 इस  लिए  उन  का  मनोबल  गिरता  जा  रहा  तीसरे वेतन  आयोग  ने  भी  उन  की  सदस्यों

 तीसरे  वेतन  आयोग पर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  उन  के  साथ  उपेक्षा पूर्ण  व्यवहार किया  गया  है  ।

 को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  थी  कि  उन  की  क्या  क्या  समस्यायें हैं  ।
 उन  की  मांगों  को

 झर  उचित  ध्यान  दिया  जाना  चाहिए

 जहां तक  अनुपूरक  मांग का  सम्बन्ध  राशि की  मांग  इसलिए की  जा  रही  है  कि  तैयार

 माल  तथा
 कच्चे  माल  का  स्टॉक  जमा  होने  के  कारण  श्राई०

 डी०
 पी०  एल०  में  राशि  की  कमी  हो

 गई  है  ।  पहले  यह  कहा  जाता  था  कि  आई
 डी०  पी०  एल०  में  क्षमता  के  अनुसार  उत्पादन  नहीं

 हो  रहा  कलाकार  सहयोग नहीं  दे  रहे  हैं  वहां  श्रमिक  शांति है  ।  यह  बताया  गया

 है  कि  श्रमिकों  तथा  प्रबन्धकों के  बीच  कुछ  बातों  पर  समझौता  हो  गया  है  तथा  उत्पादन  बढ़

 रहा है  ait  स्थिति  पहले  से  बेहतर है  ।  यदि  ऐसा  है  किं  उत्पादन बढ़  रहा  फिर  तो  तैयार

 माल  अथवा  माल  के  जमा  होने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रोक्ति  उद्योग
 के

 सम्बन्ध  में  हमें  हाथी  समिति की  सिफारिशों की  ध्यानपूर्वक  जांच

 करनी  चाहिए  तथा
 उन्हें  शीघ्रातिशीघ्र लागू  किया  जाना  चाहिए ।  हमें  इस  बात  की  पूर्ण

 कारी  है  कि  औषध  उद्योग
 में

 भारी  कदाचार  ब्याप्त  बहुदेशीय  निगम  भारी  मुनाफा कमा

 वे  अपने  उत्पादों  का  मूल्य  बहुत  अधिक
 रखे  हुए  इस  समय  देश  में  श्रौषघियों

 के
 मूल्य  बहुत  ऊंचे  हैं

 ।
 केवल  यही  बात  नहीं  है  कि  औषधियाँ बहुत  महंगी  अपितु  इनमें  चोर

 बाजारी  भी  हो  रही  क्योंकि  औषधियों की  बनावटी कमी  पैदा  की  गई  है  ।  इसलिए  देश

 के  ग्रोवर  उद्योग  मं  भाई  ड/०  प।०  एल०  को  एक  निर्णायक  भूमिका  निभानी है
 ।  यदि  भाई

 डी०  पी  oUso  को  सुचारु  रूप  से  चलाया  तो  हम  अपने  देशी  श्रौषध  उद्योग  की  रक्षा  कर  सकेंगे

 तथा  बहुराष्ट्रीय
 निगमों  के  कदाचार  से

 भी  देश
 को  छुटकारा दिला  सकेंगें

 asta  सेठी
 :

 यह  चालू  वर्ष के  लिए  अनुदानों की  मांगों  की  पहली  किश्त
 जो  285.70  करोड़  रुपये

 के
 अतिरिक्त

 व्यय  से  सम्बन्धित  इसका  मुख्य  उद्देश्य  सरकारी
 उपक्रमों

 के  घाटे को  पूरा  करना  तथा  कीटनाशी  दवाइयों  कौर  सिंचाई ale  के  बढ़ते

 हुए  मूल्यों से  पैदा  स्थिति का  सामना  करने
 के  लिए  राज्यों  के  लिए  ऋण  a  af की  व्यवस्था

 करना है
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 जलाई  28,  1975  अ्नदाना  की  श्रनुप्रक  मांगे  1975-76  और

 अतीत  स्नु दानो  का  मांगें  )
 97

 मांग सं गया  2  में  कहा  गया ae  ot  TEI  ि  |  है  कि  ag  में  उबर कों  की  खपत का
 लक्ष्य  पहले से  अधिक  रखे

 जाने  कौर  उर्वरकों  तथा  कीट  नाशक  दवाओं  के  मूल्यों में  वृद्धि  होने  राज्य  सरकारों  द्वारा

 कृषि  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के लिए  भारी  मात्रा  में  राशि  मांगे  ज़ाने  के  कारण  इस  राशि  की  व्यवस्था

 की  जा  रही

 मांग  संख्या  71
 में  कहा  गया  है

 कि  भ्र ति रिक्त  राशि
 की

 व्यवस्था
 इस  लिये  की  जा  रही  है

 क्योंकि  कोरबा  परियोजना  के  लिए  प्राक्कलनों  से  कहीं  अ्रधिक  राशि  की  झ्रावश्यकता  पढ़ेगी  ।

 मुझे  खुश  है  सरकार  अपने  वायदे  पूरे  कर  रहा  है  मैं  तो  केवल  इतना  चहता  हु  कि

 सरकार  पारादीप  उसका  कारखाना  खोलने  सम्बन्धी  अपने  वायदे  को  करना

 न्नाहिए ।  इसे  सिद्धान्त
 रूप

 में  स्वीकृति  दे
 दी

 गई  है  परन्तु  अभी  तक  कोई  योजना  श्रंथवा  कार्यक्रम

 नहीं  बनाया गया  है  ।  मैं  मंत्री  महोदय से  जातना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  इस  बारे  में  क्या

 अथवा  कार्यक्रम  है  ।

 जहां  तक  उर्वरकों  तथा  कीटनाशी  दवाइयों  के  मूल्यों  में  विधि  का  सम्बन्ध  22  1975

 के  are  इण्डिया  की  सम्पादकीय  टिप्पणी  में  कहा  गया  है  कि  सरकार  की  sara  नीति

 एक  घोटाला है  इसमें यह  भी  कहा  गया  है

 सका  कारण  यह  है  कि  सरकार  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  चल  रहे  ऊंचे  मुल्यों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  विदेशों  से  भारी  मात्रा  में  उर्वरकों  की  खरीद  पर  बेदर्दी  से  विदेशी

 मुद्रा  व्यय  कर  रही है  ।

 मैं  सरकार से  श्रीराम  करता  हूं  कि  वह  समूचे  मामले  की  विस्तार  से  जांच  करे

 का  पता  लगाये  यदि  ऐसा  सही  है  तो  उन व्यक्तियों  को  जो  देश को  हानि  पहुंचाने

 के  लिए  उत्तर  दायी  दण्ड  दिया  जाये  ।

 मैं  सरकार से  कहूंगा  कि  वह  wae  से  चली  ar  रही  परियोजनाओं को  पुरा  करे  ।

 जहां  तक  उड़ीसा  में  आनन्दपुर  बराज  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  इसपर  कभी  तक  150  लाख  रुपये

 खच  किये
 जा

 चुके
 हैं  परन्तु  प्रभी  परियोजना के  लिए  स्थल  के  बारे  में  निर्णय  नहीं  हो  पाया  है

 ।

 हमें  बताया  गया  है  कि  केन्द्रीय  जल  तथा  faq  aa  ने  इस  परियोजना  की  जांच  की  थी  ate

 उन्होंने  एक  उपयुक्त  स्थल  का  सुझाव भी  दिया  था  जो आधिक  तथा  तकनीकी दोनों  दृष्टियों  से

 व्यावहारिक था  |  परन्तु  हाल  में  पता  चला  है  कि  इस  परियोजना
 को

 राज्य  की
 विकास  योजनाओं

 में  से  निकाल दिया  गया  है  ।  यदि यह  परियोजना धिक  तथा  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यावहारिक

 शर  उचित  नहीं  तो  इस  पर  इतना धन  तथा  कीमती समय  क्यों  बर्बाद  किया  गया
 a  इसके

 लिए  कौन  उत्तरदायी है  ?  मैं  शुरू  से  इस  परियोजना के  बारे  में  कह  रहा  हूं  परन्तु  wal  इसे

 अन्तिम  देने  के  लिए  कोई  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाये  गये  |  इस  परियोजना  के
 सम्बन्ध

 में

 जांच  की  जाये  झर  गोलमाल  के  लिए  उत्तरदायी  व्यक्तियों को  दण्ड  दिया  जाये
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (General)  July  28,  1975.
 1975-76  and  Demand  for  Excess  Grants
 (General)  1972-73

 PN  pee
 Shri  R.  P.  Yadav  (Madhepura):  I  support  the  Supplementary  Demands  but

 before  I  go  into  these  demand  I  want  to  say  something  about  the  situation
 prevailing  in  the  country.  I  come  from  Bihar  which  is  a  backward  State  from:
 all  angles,  such  as  in  the  matter  of  per  Capita  income  education.  It  has  remained
 backward  because  of  certain  misdeeds  of  S.V.D.  governments.  The  administration. is  completely  paralysed  and  corruption  is  rampant  there  and  indiscipline  all.
 round.  What  little  discipline  was  left  also  collapseq  under  J.P.’s  total  revolution.
 There  is  violence  throughout  the  State  and  Government  have  to  spend  q  lot  on
 maintenance  of  law  and  order.  Consequently  the  State’s  overdraft  has  reached
 a  very  high  figure.  It  is,  therefore,  very  necessary  that  the  Centre  should  give
 substantial  financial  assistance  to  the  State.

 So  far  as  the  declaration  of  emergency  is  concerned,  the  people  have  welcomed
 it.  They  have  also  welcomed  the  economic  programme  announced  by  the  Prime
 Minister  after  the  declaration  of  emergency.  But  the  problem  is  how  to  imple
 ment  this  programme.  The  machinery  for  its  implementation  igs  the  same  old  one-

 Such  reactionary which  has  always  stood  in  the  way  of  progressive  measures.
 elements  should  be  turned  out  of  it  and  the  peoples’  representatives  should  be  in,

 volved  in  this  programme.  No  overtime  should  be  paid  to  the  employees  and  they
 should  be  disciplined  during  the  emergency,

 The  water  of  Kosi  should  be  properly  utilised  for  irrigation  purposes.  Saharsa,.

 Purnea  and  Darbhanga  areas  come  under  the  Kosi  command  area  but  this  area  is.

 not  irrigated  from  Kosi  waters.  A  sum  of  Rs,  30  crores  has  been  asked  for  the

 construction  of  tube-wells  for  the  purpose  of  irrigation.  Our  experience  is  that.

 tube-wells  are  very  useful,  So  more  and  more  tube-wells  should  be  constructed,

 Rs.  30  crores  is  not  a  big  amount  for  this  purpose,

 So  far  ag  jute  cultivation  is  concerned,  the  growers  do  not  get  fair  price  for

 their  products  as  compared  to  the  cost  involved.  Government  have  set  up  pur:

 chase  centres  of  J.C.I.  for  the  purpose  but  J.C.I,  does  not  purchase  jute  directly

 from  growers.  If  Government  want  to  benefit  the  jute  growers  then  the  jute

 corporation  should  directly  purchase  jute  from  them.  There  must  be  incentive:

 for  the  growers  to  produce  more  jute  which  is  a  cash  crop  of  this  area.

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  I  want  to  say  two  or  three  things  in  the

 context  of  my  cut  motions.  The  first  thing  is  about  the  prices  of  coal.  It  is  good

 that  Government  have  not  increased  the  price  of  soft  coke  and  for  this  Govern-

 ment  deserve  to  be  congratulated.  In  fact  there  is  need  to  reduce  the  price  of

 soft  coke  and  this  can  be  done  if  instead  of  transporting  it  by  trucks  it  15  trans-

 ported  by  rail.  Government  must  consider  this  suggestion,

 In  Bihar  there  are  800  to  400  coal  mines  in  Hazaribagh,  Giridih  and  Santal

 Pargana  which  have  not  yet  been  nationalised.  Recently  it  appeared  in  the  papers

 that  the  State  Government  want  that  the  Central  Government  should  nationalise

 them.  If  this  is  correct  the  Government  should  take  early  steps  to  nationalise

 them  and  stop  function  of  illegal  mines.

 Industrialisation  of  Barauni  area  is  in  progress.  Bihar  Government  has  ह

 peatedly  requested  the  Central  Government  that  a  petro-chemical  factory  should

 be  set  up  there.  There  is  great  need  of  it.

 So  far  as  drug  industry  is  concerned,  the  Hathi  Committee  Report  is  before  the

 Government.  Its  recommendations  should  be  implemented  and  all  drug  factories

 should  be  nationalised.  Let  the  essential  drugs  should  be  made  available  at  cheap

 rates  and  black  market  in  drugs  should  be  completely  eleminated.
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 श्रावण  6,  1897 (  )  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांग  )  ,  1975-76  कौर

 कॉ
 अति रिक्त  अनुदानों  की  मांगें  1972-73

 कचकਂ

 श्री  जी०  विश्वनाथन
 :  देश  आयात  स्थिति  से  गुजर रहा  हैं

 ।
 मेरे  विचार  में

 न्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  को  mara  स्थिति  के  रंगत  दी  गई  शक्तियों  का  लाभ  उठाना

 चाहिए
 प्रौढ़

 देश  का  नक्शा  बदलने  का  प्रयास  करना  चाहिये  ।  प्रभी  तक  वे  मूल  सदस्यों  का  समाधान

 करने  का  प्रयास  कर  रही  थी  पर्त  उन्हें  सफलता  नहीं  मिली  ।  प्रभी भी  देश  के  408  50  लोग  निर्धनता

 लाइन  से  नीचे  का  जीवन  यापन  कर  रहे  हैं  यदि  निर्धनता  लाइन  देश  40  रुपये  प्रति  महीना  व्यक्ति

 माता  जाये  ।  देश  में  प्रति  दिन  6000  लोग  बेरोजगार  लोंगों  की  सुची  में  जोड़े  जाते हैं  ।  हमारे

 देश  कौ  जनसख्या  2000  ईसवी के  रात  तक  100  करोड़  हो  जायेंगी  |  केन्द्रीय  कौर  राज्य

 सरकारों  को  दी  गई  इन  शक्तियों  का  उपयोग  इन  सब  बातों  को  रोकते  कौर  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने

 के  लिये  किया  जाये  |

 हमारे  यहां  सरक  री  क्षेत्र  के  अनेक  उद्योग  हैं भ्र ौर  सरकार  ने  उनमें  करोडों  रुपया  लगा  रखा

 ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  सरकारी  और गैर  सरकारी  दोनों  क्षेत्रो  के  उद्योगों  क ेलिए  एक  उदाहरण

 स्थापित  कर  उत्पादन  बढ़ाना  चाहिये  रोक  हड़तालें  कौर  ताला  बन्दी  न  हो  ऐसे  उपाय  करने  चाहिये

 कर्मचारियों  की  जायज़  शिकायतों  को  दूर  करने के  लिये  सरकार एक  ऐसा  तंत्र  बनाये  जो  उनके  हितों की

 रक्षा
 कर

 जिससे  उत्पादन में  कोई  रुकावट न  कभी  कभ  हमारे  आयोजक फेल हुए फेल  हुए  हैं  ।  सिचाई

 भ्र ौर  कृषि  को  उचित  प्राथमिकता  दी  गई  |  अब  समय  ग्रा  गया ह  कि  सरकार  कृषि  wie  सिचाई

 mie  fara  उत्पादन  को  उचित  प्राथमिकता  दे  ताकि  हमारे  उद्योगों  तथा  कृषि  को  हानि  न  हो  ।

 मझे  खुशी ह  कि  सरकार  हथकरघे के  जमा  स्टाक  की  निकासी के  लिये  राज्यों  की  सहायता कर

 रही है  |  हथकरघा  कपड़े  का  36  करोड़  रुपये  का  माल  जमा  हो  गया  ह  ।  दक्षिणी  राज्यों  ने  20  करोड़

 रूपये  की  मांग  की  ह  जबकि  केन्द्र  ने  केवल  4  करोड़ रुपया  दिया  है  ।  केन्द्र इस  राशि  को  बढ़/कर  कम

 से  कम  10  करोड़  कर  दें  जिससे कम  से  कम  25  प्रतिशत  माल  को  खरीदा  जा  सकें  प्रौढ़  हथकरघा

 कर्मचारियों  को  राहत  पहुचाई  जा  सके  ।  सहकारी  क्षेत्र  में  25  प्रतिशत  बनकर  भी  नही  हैं  ।  .  मद्रास

 सम्मेलन  में  मंत्रियों ने  मांग  की  कि  इन  सभी  को  उसके  ग्रन्तगत लाया जाय लाया  जाये  |  यह  भ्रमणी  बात  है  कौर

 सहकारी  समितियां  बनाई  जायें  श्र  उन्हे  पर्याप्त  धन  दिया  जाये  ।

 एच०  Fo  एल०  भगत  पोठासीन

 [Suri  H.  K.  L.  Buacat  in  the  Chair]

 मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  नेवेली  लिग्नाइट  निगम  विशेष  खनन  उपकरणों  की

 खरीद के  लिये  10  करोड़  रु  पया  दिया  गया  है  ।  हमारी  मांग  कि  नेवेली  दूसरी  खान  कट
 होनी

 कम
 क्योंकिਂ  हमें  नेवेली  लिग्नाइट  से  बिजली  मिलती  है  ।  यदि  नेवेली  में

 प्रा
 उत्पादन  होता  हैं

 ग्र ौर विघुत  उत्पादन  बढ़ता  है  तो  निश्चय  ही  तमिलनाडू  तथा  अन्य  पडौसी  राज्यों  को  लाभ  होगा  ।

 इसरो  खान  कट के  लिये  जितने  धन  की  ग्रा वश्य कता  हो  वह  नवेली  लिग्नाइट को  fear  जाये  ताकि

 वहां  पूरा  उत्पादन  हो  ग्रोवर  तमिलनाडू  तथा  अन्य  राज्यों  को  पर्याप्त  बिजलीसिल  मके  ॥

 हाल  ही  में  कोयलें  का  मूल्य  बढ़ा  हैं  ।  मलय  बढ़ाने  का  प्रौचित्य  मेरी  समझ  में  नहीं  प्रात  |  कोयले  का
 मूल्य

 ना  बढ़ा बढ़ने से  उसका  करने  वाले  अपन  उत्पादनों  का  मलय  तिगुना  झ्रथवा  हैं  ।
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 Demands  for  Grants  (General)  Sravana  6,  1897  (Saka)
 1975-76  and  Demand  for  Excess  Grants
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 pe

 [al  जी०

 सरकार  को  इसका  मूल्य  बढ़ने  नहीं  देना  चाहिये  |  कोयला  खान  प्राधिकर  को  उत्पादन  बढ़ना  चाहिये
 कोयले  के  खुदरा  मूल्य  को  बार-बार  नहीं  बढ़ाया  जाना  चाहिये  ।  तथा  सरकार  इस  बात  पर  भी

 ध्यान  दे  कि  कोयलें  का  मलय  बढ़ने  से  तयार  माल  का  मलय  न  बढ़े  ।

 श्री  इमाम  सन् दर
 महापात्र  )  :  जबकि  देश  के  सामने  aries  शौर  समाजिक  समस्य

 आपात  स्थिति  निहित  हितों  को  समाप्त  करने के  लिये  लागू  की  गई  है  ।  मानत  को  जीवन  यापन

 के  लिय
 4

 वस्तुयें  की  आवश्यकता  होती  है  शिक्षा  ae  स्वास्थय  सेवा  ।  90%  लोगो

 को  1.  4  वग  मीटर  भी  कतई  नहीं  मिलता  जबकि  सरकार  ने  कपड़ा  मिला  को  प्रति  व्यक्ति  के  लिए

 12  बग मीटर  कपड़ा  उत्पादन  करने  के  लिये  कहा
 है  ।  प्रयोगात्मक  अ्राधिक  श्रनुवंधान  की  राष्ट्रीय

 परिषद  ने  कहा
 है  कि  हम  जितने  कन्ट्रोल  के  कपड़े  श्र  स्टेण्डड  कपड़े  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  वह  खुले

 बाजार  में  पहुंच  रहा  है  लेकिन  यह  कपड़ा  समाज  के  दलित  श्रादिवातियों  तथा  पिछड़े

 क्षेत्र
 के  ल.गों  को  मुश्किल  से  ही  कभी  उपलब्ध  होता  है  ।  जो  मिलता  है  वह  wi  घटिया  किस्म  का  होता

 इसी  कारण  से  इसका  स्टाक  सहकारी  भंडारों  में  जमा  हो  रहा  है  तौर  यह  लोगों  को  मिल  नहीं

 रहा  |  झिझक  सरकार  को  समाज  के  दलित  any  को  काजोल  का  कपड़ा  उपलब्ध  कराने  के  लिये

 वाही  करनी  चाहिये  ।

 । भारत  मेट्रो  40  लाख  शिक्षित  व्यक्ति  बेरोजगार  हैं  ।  इनमें  से  22,  808  इजीनियर

 6.03,273  स्नातक  या  स्नातकोत्तर  शिक्षा  प्राप्त  किये  हुए  हैं  ।  परन्तु  हिन्दुस्तान  स्टील  लिमिट

 हैवी  इंजीनियरिंग  नेवेली  लिग्नाइट  हिन्दुस्तान  एरोनॉटिक्स  लिमिटेड  जैसे

 संगठन  लोगं  की  छटनी  कर
 रहे

 उन्हें  निदेश  दिये  जाने  चाहिये  कि  वे  की  छंटनी  न  करें  ।

 व्यापार  गृहों  तथा  सरकारी क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  भी  निदेश  दिये  जाने  चाहिये  कि  वे  अधिकाधिक  लोगों

 को  काम  पर  लगाये  ।

 सिचाई  तौर  विघुत  के  लिए  समन्वित  यो  जना  होनी  चाहिये  ।  नदी  घाटी  परियोजनाओं  को

 पूरा
 करने  के  लिये  safe  तिथि  नियत  की  जानी  चाहिये जगह  ।  सरकार  को  उड़ीसा में  झ्रानन्दपुर

 शौर  सुवर्ण  रेखा  परियों  जना  को  पूरा  करने  के  लिये  अन्तिम  लक्ष्य  निर्धारित  करना  चाहिये  ।

 हमें  देश  से  भ्रष्टाचार  हमेशा  के  लिये  समाप्त  करने  के  लिए  श्रापात  स्थिति  का  प्रयोग  करना

 चाहिये  ।  श्री  ate  मेहता  ने  सी०  बी०  आई०  के  लोगों  को  सम्बोधित  करते  हुए  कहा

 ज
 कि

 देश  भर  में  सरकारी  कर्मचरियों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  विरुद्ध  अभियान  शौर तेज  जायेग  ।

 बड़े
 से

 बड़े  अधिकारी  को  भी  नहीं  छोड़ा  जाना  चाहिये  ।  सरकार  को  इस  बुराईਂ  को  समूल  नष्ट

 करना  चाहिये  ताकि  कम  से  कम  इस  आपात  स्थिति  के  दौरान  यह  बुराई  समाप्त  हो  जाये  |

 श्री  Fo  सूर्य नारायण  (  एलुरु  :  भ्रनुपुरक  मांगों  का  सेन  करते  हुए  मैँ  कुछ  सुझाव  देना  चाहता

 हूं  जिन  पर  मंत्री  जी  विचार  करें  |

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  निति  को  क्रियान्वित  करने  के  लिये  हमारी  बैंककारी  संस्थानों  का  कुशल

 तथा  सुचारु  किये  करण  यानी  आवश्यक है  ।  बैंको  क  राष्ट्रीयकरण के  बाद  लोगों  को  इ  नसे  बहुत
 आशा

 थी
 ।  उनको  आशा  थो  कि  कृषकों  शर  मजदूरों  को  लाभ  मिलेंगी  ।  परन्तु  यह  सब  ठीक  नहीं  निकला  |
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 सरकारी  वित्तीय  संस्थानों  ait  राष्ट्रीयकृत  बैंको  के  मुख्य  कार्यकारी  अधिकारियों  को  सम्बोधित  करते

 हुए  प्रधान  मंत्री  ने  लोगों  में  व्याप्त  असंतोष  को  भावना  का  उल्लेख  किया  ह  ।  उन्होंने  कहा  है  :

 अ्रसन्तोष  का  एक  कारण  यह
 है  कि  जब  हम  कोई  नया  काय  करते  है  तो  हम  प्रक्रिया

 तथा  दृष्टिकोण  नहीं  |  सामाजिक  ara  लोगों  का

 मनोवृति  में  परिवर्तन  gar  परन्तु  बैंक  पुराने  तरीकों  पर  चल  रहे  हैं  ।”

 प्रधानमंत्री  ने  वित्तीय  संस्थानों  के  दृष्टि  कोग  तथा  काम  के  इंग  में  परिवार  करने  के  लिए  कहा  है

 ताकि  यह  लोगों  की  बदलती  श्रावश्यकताओओं  के  अनुरूप  हो  |

 पांचवी  योजना  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  की  वर्षीय  ऋण  अ्वश्यकताश्रों  का  2500  करोड़  रूपये

 का  अनुमान  लगाया  गया है  ।  इसमें  से  बैंको  ने  गत  वर्षो  में  580  करोड़  रूपये  का  ऋण  दिया  है  |

 जून  1969  कृषकों को  दिये गये  ऋण  की  188  करोड़ रूपये की  राशि  बढ़कर  1975 के  तरन्त  तक

 767  करोड़  रूपये  हो  गई  |  यह  कुल  ऋण  का  8.  9  प्रतिशत है  |

 अ्रालोच्य  ag  के  दौरान  बैंकों  नें  1693  नई  शाखायें  खोलो  ।  1974  तक  देश  में

 बैंकों  की  कुल  शाखायें  18  180  थी  |

 यह  ah  प्रस्तुत  किया  गया  है  कि  कृषि  ऋण  के  क्षेत्र  सहकारी  बैकिंग  संस्थायें  जो  सफ़लता

 अनेक  शताब्दियों के  बाद  प्राप्त कर  पाई  उस  सफ़लता का  80  प्रतिशत  वाणिज्यिक  बैंकों ने

 काफ़ी कम  समय  में  प्राप्त  कर  लिया है  ।  परन्तु  यह  तक  प्रस्तुत  करने  वाले  इस  तथ्य  को  भूल  जाते

 हैं  कि  वाणिज्यिक  बैंकों  के  संसाधन  कितने  अधिक  होते  हैं  ।

 मैं  गर-राष्ट्रीयकृत  बैंकों
 के

 वारे
 में  भी  एक  साध  बात  कहना  चाहता  भारतीय  तथा

 विदेशी  प्रबन्ध
 वा  ले  प्राइवेट  शैड्यूल बैंकों  में  बहुत  सी  श्रनियमिततायें पाये  जाने  के  समाचार  मिले

 हैं  ।  सरकार को  प्रिडलेज  बेक  तथा  इस प्रकार के  नियमित  कार्य  करने  वाले  we  सभी

 ऐसे  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  कर  देना  चाहिए  जिनकी  जमा राशि  100  करोड़  रुपये  से  अधिक

 कुछ  भारतीय  बैंक भी  ऐसे  हैं  जहां  ऋण  देने  के  लिए  गलत  तरीके  अपनाये  जाते

 चोरियों  की  नियुक्ति  के  बादे  में  भी  पक्षपात  तथा  भाई-भतीजाबाद  का  बोलबाला  रहता  है  ।

 सरकार
 को

 न  सभी
 बातों  पर  गंभीरतापूर्वक विचार

 बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में

 शीघ्र  कदम  उठाने  चाहियें  ।

 भ्रान्ति  निवेदन  मैं  सरकार की  चीनी  नीति  के  बारे  में  करना  चाहता  हूं  ।  सरकार  द्वारा

 पाल
 ही  में  लेवी  चीनी  के  मूल्यों में  परिवर्तन किया  गया  ।  ae  प्रदेश  में  यह  मूल्य  149  रुपये

 से  घटा कर  एकदम  117  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  एक  दम  32  रुपये का  अन्तर  डाल  देना  क्या

 aman  नहीं  है  ?  इसका  परिणाम  यह  gar  है  कि  सहकारी  चीनी  के  कारखाने  बंद

 होते जा  रहे  हम  चाहते  हैं  कि  गन्ना  उत्पादकों को  गन्ने के  लिए  उचित  मूल्य  दिया  जाना

 चाहिए  ।  मैं  वित्तमंत्री  से  निवेदन  करता  हुं  कि  उन्हें  are  प्रदेश  बैंक  के  कारेका  की  जांच
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 करनी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  feat  बैंक  के  गर्वनर  को  भी  बिकास  कार्यों  की  क्रियान्विति .

 लिए  कारगर  कदम  उठाने  चाहिए  ।

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  The  greatest  harm  has  been  done  to  the  forests  in  the
 country,  Many  forests  have  been  destroyed  and  it  has  been  amply  stated  in
 committee  reports  that  if  this  trend  is  allowed  to  continue  unchecked  the  situation
 might  assume  alarming  proportions  particularly  in  States  having  a  small  forest
 area,  It  has  also  been  stated  by  the  committee  that  Government  has  not  paid
 adequate  attention  to  forest  safety.  It  is  high  time  when  something  must  be
 done  to  check  the  destruction  of  forests  by  contractors,

 Yesterday  it  appeared  in  the  newspapers  that  more  than  2  lakhs  building
 workers  have  been  rendered  jobless  as  the  construction  has  been  stopped.  May  I

 know  what  the  Government  is  doing  for  the  employment  of  building  workers.

 Just  now  some  of  my  friends  referred  to  Banks.  In  1959,  overtime  to  the  time

 of  Rs.  9  crores  was  given  in  Banks.  Later  on  this  amount  came  to  14  erores  a

 year.  But  the  fact  of  the  situation  is  that  Bank  employees  are  so  nicely  paid,  that

 they  hardly  deserve  any  overtime,  They  deliberately  fail  to  complete  their  job

 during  office  hours.  The  other  irregularities  of  the  Banks  should  also  be  looked
 into  and  proper  check  should  be  imposed  on  the  functioning  of  Banks.

 Shri  Ram  Hedaoo  (Ramtek):  People  at  large  are  eagerly  awaiting  the  outcome

 of  economic  and  social  programmes  of  change.  The  weaker  section  of  the  society,

 which  remained  a  victim  of  exploitation,  is  still  being  exploited  even  after  inde-

 pendence.

 The  Government  should  seriously  consider  the  changes  required  in  our  present

 education  system.  There  is  lot  of  corruption  in  Education  department,  Teachers

 are  not  paid  full  salary  but  they  are  asked  by  the  Management  to  sign  for  the

 receipt  of  full  pay.  This  is  the  situation  in  the  schools  which  are  being  run  by

 private  management  though  percent  grant  is  given  by  the  Government.

 Under  such  circumstances,  what  will  be  the  standard  of  education?  Something

 must  be  done  in  this  regard.

 The.  weavers  in  the  country  are  the  worst  victims  of  injustice  after  indepen-

 dence.  Though  an.  attempt  was  made  for  the  betterment  of  weavers  through

 co-operative  or  private  sector  but  that  could  not  be  of  any  use  for  the  weavers.
 oe

 The  people  who  entered  the  field  of  co-operative,  turned  selfish  and  they  began

 to  make  money  by  under  hand  practices.  Even  after  27  years  of  independence,
 a

 the  plight  of  weavers  is  as  pitiable  as  it  was  before.  It  has  rightly  recommended

 by  various  committees  that  to  safeguard  the  interests  of  weavers,  their  comparison

 should  not  be  made  with  powerloom  industry.  During  the  course  of  this  20  point

 economic  programme,  if  the  Government  is  really  interested  in  uplift  of  weavers,

 I  will  be  happy  to  render  my  services  and  help  to  the  Minister  as  have  got  8

 years  experience  of  weaving  at  my  credit.

 bal
 श्री  पी०  नरसिम्हा  रेडडी  :  सभा  के  विचाराधीन  अनुदानों  की  मांगों  का  समझे

 करते  मैं  केवल  एक  दो  मांगों
 का

 ही  उल्लेख  करना
 चाहता हं  ।

 सरकार  का  उदेश्य
 घि  पूर्ववृत्त निगम  की

 20
 करोड़  रुपये  के  मांग  इस  बात  की  सूचक है  कि

 व
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 कबीर पो०  नरसिम्हा

 न्याय के  साथ  विकास  कार्य  करना  है  ।  सरकार  द्वारा  स्थिति  में  ध

 त्रीय  कार्यक्रम  के  अन्तरगत ग्राम्य क्षेत्रों के लिए ग्राम्य  क्षेत्रों  के  लिए
 ऋण  देने  के  लिए

 30  करोड  क्यों  की

 aifrr 2¢ hl aqaeq wT BY AM है  गई  है
 ।

 समझता  हुं  कि  यह  राशि  देशभर  के  लिए  काफ़ी नहीं  है  ।  गांवों में  ऋण  की
 ee  बढ़ेगी  इस  मांग

 को
 पूरा  करना  पड़ेगा  ।  सरकार  ने

 विभिन्न  भागों
 में  50  ह

 ग्राम्य  वेक  स्थापित  करने  को  घोषणा  भी  की  है  ।  मैं  सरकार  को  करना  चाहता ह

 से  इस  सम्बन्ध  में  होने  वाले  उपरी  व्यय से  बचने का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 आन्द्र  प्रदेश  में  लेबी की  चीनी में  32  रुपये  प्रति  क्विंटल की  भारी  कमी  कर
 wh & 7. ant

 इससे  भ्रान्ध्रप्रदेश के  चीनी  उत्पादकों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा  है  ।  नये  लेवी  ae  पों
 को

 कार खातों
 में

 किये  जा  रहे  उत्पादन  पर  लागू  नहीं  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि  उन्होंने  गन्ना

 a
 क  पहले  ही  कुछ  अदायगी कर  रखी  है  ।

 क  सरकार के  नये  21  सुल्तान  कार्यक्रम के  भ्रन्तर्गत  20  लाख  एकड  why  सिंचाई  के  अन्तर्गत

 लायी जा  रही  है  ।  नागर्जन  सागर  के  निर्माण  कार्य  पूरा  होने  वाला  है  कौर  केन्द्रीय

 परकार  की  कुछ  सहायता  से  यह  कार्य  केवल  एक  दो  वर्ष  में  पूरा  हो  सकता है  इस  सम्बन्ध

 अपेक्षित  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 नये  सूपर  तापीय  बिजलीघर को  स्थापित  करने  मामले में  अनघ  प्रदेश  की  काफ़ी  उपेक्षा

 की  गई  है  ।  तापीय  बिजलीघर  को  कोयला  प्रधान  क्षेत्रों में  लगाया  जाना  चाहिए  ।  मुझे

 .
 है  कि  सरकार  आन्ध्र देश  में  एक  तापीय  बिजली  घर  स्थापित  करने  की  दिशा  में  उचित

 उठायेगी ।

 श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड  (  निजामाबाद  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय का  धन्यवाद  क

 क
 हू ंकि  उन्होंने  वास्तविक

 स्थिति  को  स्पष्ट  करते  भ्रनुदानों की  प्रस्तुत  कीं  ।
 राष्ट्रीय

 कपड़

 leas  भारी  घाटा हो  रहा  है  ।  केवल  कन्ट्रोल  का  कपड़ा  बनाने  के  कारण  निगम को  25

 करोड़ रुपये  का  घाटा  है  |  मैं  यह  जानना  चाहता  ह  कि  क्या  निगम  की  मिलों  में
 लता

 क्या  निगम  द्वारा  निर्धारित किया  गया  कपड़े का  मलय कम  है  ?  मैं  समझता हूं नहीं है  ?

 निजी  क्षेत्र  की  मिलों को  भी  श्रीनिवास रुप  से  कपड़ा  बनाने लिए  कहा  जाना  चटाए  " k

 घाटा कुछ  सीमा  तक  कम  हो  सकें  |

 आन्ध्र  प्रदेश  में  लेवी  की  चीनी  का  मूल्य  एक  दो  वर्ष  में  32  रुपये  प्रति  क्विंटल  घटा
 दि  श

 गया  श्रान्ध्र  प्रदेश  में  लेवी  चीतों  मूल्य  लगभग  117  रुपये  प्रति  क्विंटल  कुछ  क्षेत्रों में  यह

 मलय  काफ़ी  अधिक  है  ।  मंत्री  महोदय से  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  भ्रान्त प्रदेश  में  चीनी  के  लेवा  मूल्यों

 में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए ।  चीनी  उत्पादकों  को  चीनी खले  बाजार  में  बेचने की  भी  छुट

 इस  वर्ष  भारत  द्वारा  15  लाख  टन  चीनी का  निर्यात  किया  जा  रहा  है  जिससे
 ड

 होनी  चाहिए ।

 fe  भारत को  500  रुपये  या  600  रुपये  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होगी  ।  मैं  सरकार को

 कर  देना  चाहता g  कि  यदि  चीनी  उद्योग  की  जोर  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिया
 तो  इस  sa

 के  माध्यम
 से  राष्ट्रीय  राजकोष को  जो  सेकड़ों  करोड़  रुपये  की  राय  होती  है  ,  सरकार को

 हाथ  धोना  पड़ेगा  ।  यह  उद्योग  समाप्त  हो  जायेगा  ।  सरकार  को  LI gr  इतना  लाभदायक  उद्योग

 समाप्त  करने  से  क्या
 मिलेगा  ?

 व
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (General)  Sravana  6,  1897  (Saka)
 1975-76  and  Demands  for  Excess  Grants

 (General)  1972-73
 बाए

 श्री  चिन्तामणि  पाणि  तरह  (  भुवन
 श्व

 मैं  अनुदानों  की  wager  मांगों का  समर्थन

 करते
 हुए  एक

 दो  विशेष  बातों  की  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  झ्राकृप्ट करना  चाहता  हूं  प्रौर  मुझे

 oat  है  कि  मंत्री  महोदय उनके  बारे  में  भ्रपेक्षित  जानकारी  देंगे
 ।

 हमारी  योजनायें  तथा  श्रमिक  नीतियों  का  मुख्य  उद्देश्य  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  पर

 स्फीति  के  प्रभाव  को  कम  करना  है  ।  इसका  दूसरा  उद्देश्य  यह  भी  होता  है  कि  जो  कुछ  धनराशि

 व्यय  की  उसे  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लक्ष्य से  व्यय  किया  जाये  ।.  अनुपूरक  अनुदानों को
 देखने  से  यह  पता  चलता  है  कि  योजना  परिव्यय  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  अपने  संसाधनों  से  अ्रधिक

 राशि  व्यय  करनी  पड़ेगी  और  इसीलिए  10  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  अनुपूरक  विनियोग  की

 व्यवस्था की  गई  है  ।  तथ्य  तो  यह  है  कि  गतवर्ष  ही  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से

 संसाधन  जुटाने  का
 अनुरोध  किया  था  परन्तु  ऐसा  लगता  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  आदेशों  का

 ढंग  से  पालन  नहीं  किया  गया  ।  यही  कारण  है  कि  संसाधनों  की  कमी  को  पुरा
 करने

 के  लिए  75

 करोड़  रुपये  की  मांग  की  जा  रही  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  अनुदेशों

 का  सही ढंग  से  पालन  न  करना  weet  बात  नहीं  यदि  राज्यों  का  रुख  ऐना  ही  रहा
 तो

 हमारा

 20  सूत्रीय  कार्यक्रम  सफल  नहीं हो  जिसे कि  हम  कम  से  कम
 समय

 में
 क्रियान्वित  करना

 चाहते हैं  ।  यदि  हम  ऐसा  न  कर  पाये  तो  हम  अपनी  श्रथेव्यवस्था  पर  पड़ने  वाले  मुद्रास्फीति  के  प्रभाव

 से  कुछ  सबक  नहीं  सीख  पायेंग े।

 मैं  दूसरा  निवेदन यह  करना  चाहता हूं  कि  पारादीप उर्वरक  परियोजना  पर
 लगभग  265

 करोड़  रुपया  खड़े  किया जा  रहा  है  ।  वर्ष  1974  में  जब  इस  योजना  का  शिलान्यास किया  गया

 उस  समय  यह  तराशा  थी  कि  1974  के  या  1975  के  आरम्भ में  यह  परियोजना  चालू

 हो  जायेगी  परन्तु  at  तक  इस  दिशा  में  कुछ
 भी  प्रगति नहीं  हो  पाई

 न  हो  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  इसके  लिए  एक  पैसे  की  भी  व्यवस्थ  वर्तमान  अरमानों  में  की  ई  गई  है  ।  इससे  ऐसा  लगता

 है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसकी  क्रियान्विति  के  बारे  में  गम्भीर  नहों  है  ।

 डेल्टा  सिंचाई  AT
 1954

 में  140  करोड़  रुपये  की  लागत  से  चालू की  गई  थी

 परन्तु  जब इस  पर
 84  करोड़  रुपये व्यय  होने  का  अ्रनूमान है  ।  यदि  इसे  आगामी  कुछ  वर्षों  में

 क्रियान्वित न  किया  गया  तो  इस  पर  होने  व्यय  बढ़  कर  135  करोड़  रुपये  हो  जायेगा  ।
 अतः

 इस  ara  कालीन  स्थिति  में  कम  से  कम  इन  परियोजना ग्र ों  की  क्रियान्विति  के  जिए  कुछ न  कुछ

 अ्रवश्य  कियां  जाना  चाहिए

 गैरिया  बांध  परियोजना  की  शरीर  भी  उचित  carat  दिया  जाना  चाहिए  |  सरकार  द्वारा

 गुलाब  तथा  कुछ  सत्य  परियोजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  गई  oma  इन  सब  की  कौर  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिए ।

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  (Gorakhpur):  I  support  the  supplementary
 demands.  The  issue  of  sugar  industry  and  its  co-operative  mills  in  Andhra

 Pradesh  has  been  referred  by  many  of  my  friends.  I  have  been  stressing  m

 this  House  as  well  as  outside  the  House  that  untill  and  unless  a  national  policy

 is  involved  for  sugar  industry,  the  progress  of  this  industry  as  such  is  not  possible.
 The  very  fact  of  the  situation  is  that  most  of  the  sugar  mills  in  the  of

 Bihar  and  U.P.  are  quite  old  and  outdated  and  their  recovery  is  much  lower
 than
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 जुलाई  28,  1975  झ्रनुदानों  कृ  अनुपूरक  माग  1975-76  शौर

 ——
 रकत  अ्तुदानों  को  मांगें

 }
 1972-73

 the  loss  of  Production.  It  has  been  rightly  recommended  by  Bhargava  Commis-
 sion  that  the  sugar  mills  which  fails  to  maintain  economy,  should  be  nationed,  It
 is  a  matter  of  satisfaction  that  even  the  people  of  Co-operative  sector  have  come
 to  this  conclusion  that  sugar  factories  should  be  nationalised.

 According  to  the  Government  figures  70  crore  rupees  are  outstanding  in  the
 country  which  are'to  be  paid  to  sugar  cane  growers  by  the  Mill  owners.  Out  of
 this  rupees  40  crore  are  outstanding  in  U.P.  alone.  Today  the  farmers  of  U.P.  and
 Bihar  are  the  worst  victims  of  floods.  It  is  high  time  when  Government  should
 come  forward  with  a  similar  legislation  as  has  been  formed  to  check  the  smugglars
 for  the  recovery  of  rupees  70  crores  outstanding  towards  sugar  mill  owners.  Ulti-
 mately  we  shall  have  to  nationalize  sugar  mils.  As  our  Prime  Minister  has  said
 if  will  not  be  proper  for  us  to  nationalize  sugar  mills  at  present  stage.  We  are
 also  of  the  same  opinion.  Our  industries  should  function  at  their  full  capacity.

 Banerjee  made  a  reference  about  the  textile  mills.  I  know  a  textile  mill

 owner  who  is  to  pay  a  huge  amount  of  arrears  on  account  of  sale  tax.  Today  811.
 the  owners  of  the  textile  mills  in  Kanpur  are  trying  to  sell  their  assets  and  Liabili-
 ties  and  want  to  settle  themselves  in  Nepal.

 The  economic  condition  of  Cotton  growers  is  miserable.  Government  want  to

 We increase  the  production  but  they  are  not  giving  incentives  to  ‘the  producers,
 have  a  large  stock  of  long  staple  Cotton  worth  rupees  one  hundred  crores,  but  we’
 are  not  using  that  cotton  for  producing  cloth.  Instead  of  that  we  are  importing
 Cotton  from  abroad.  Government  should  utilize  the  Cotton  produced  in  our

 country.  Cheap  cloth  should  be  produced  and  made  available  to  the  poor  people.
 Handloom  industry  is  also  facing  difficulties.  The  weavers  are  in  great  difficul-
 ties.  Some  scheme  should  be  formulated  for  the  development  of  this  industry.

 Some  Committees  have  been  appointed  to  go  into  all  tha  aspects  and  problems  of

 this  industry.  They  have  submitted  their  reports  but  those  reports  have  not  been

 implemented.

 An  assurance  was  given  that  a  400  MW  Thermal  Power  Station  will  be  set  up
 at  Gorakhpur  but  now  it  is  being  said  that  the  said  Thermal  Power  Station  will

 Not  be  set  at  Gorakhpur  because  adequate  water  is  not  available  there.  This

 power  station  would  have  been  helpful  for  industrialising  that  area.  Industrialists

 from  private  sector  and  Co-operative  sector  are  interested  in  setting  up  industries

 A  technical  Committee  should  be  sent  there  to  make  study.  We in  Gorakhpur.
 have  to  suffer  a  loss  to  the  tune  of  rupees  100  crores  due  to  devastating  floods  in

 Eastern  districts.  Lakhs  of  people  are  rendered  homeless.  Government  give  50

 Crores  rupees  as  flood  relief  assistance  every  year.  It  is  better  to  set  up  a  river

 valley  project  there.  We  should  have  talks  with  Nepal  Government  for  taking
 These  projects- up  Rapti  river  valley  project  and  Jalkundi  river  valley  project.

 Will  be  helpful  for  the  industrialisation  of  that  area.

 थ्रो  चदलेन्डु  भट्टाचार्य  )
 :
 मैं  एक  ऐसे

 पिछड़े
 क्षेत्र  से  प्राया  हूं  जहां  श्रादिवासो

 तथा  गैर  श्रादिवासी  लोगों के  बीच  टकराव चल  रहा  है  कौर  जहां  केवल  2 प्रतिशत  भूमि के

 सिचाई  सुविधा उपलब्ध  है  ।

 1917  में  सिस्टम  ax  रिपोर्ट  ने  बताया  कि  पांच  वर्षों  में  वहां  दो  वर्ष  सूखा  पड़ता  है  भ्र

 वर्षा  >
 न  तैयार  की  थी  कौर

 एक  वर्ष  ही  खूब  पन  ह  ह  २  नप  हैं  |  LY49  में  विदेशी  विशेषज्ञों  एना  4isictt
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 चपलता  भट्टाचार्य |

 सुझाव  दिया  था  कि  समूचे  दामोदर  घाट  निगम  में  कई  बांध  होने  चाहिए  कौर  बेलपहाड़ी  उनमें

 से  एक  यदि  इसे  स्वीकार  कर  लिया  जाता  तो  इससे  भ्रादिवासियों  को  बड़ी  सहायता  मिलती  |

 मैंने  अ्रपने  क्षेत्र  की  दयनीय  स्थिति  के  बारे  में  तत्कालीन  योजना  मंत्री  श्रो  डी०  पी०  धर  को

 तार  भेज  कर  वहां  की  स्थिति  की  कौर  उनका  ध्यान  श्रावित  किया  था  किन्तु  स्थिति  की  शर

 समुचित  ध्यान  नहीं  गया  ।  इसके  कोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  बिहार  के  cosh  क्षेत्र  के  बेलपहाड़ी  बांध  को  बड़ी  सिचाई  की  50  ger  परियोजनाओं

 में  सम्मिलित  किया  जाये  ।  हमें  30,000,  40,000  या  50,000  रुपये  की  छोटी-छोट
 '  योजनाकारों

 को  जोर  भी  ध्यान  देता  चाहिए  |  इससे  मेरे  पिछड़े  निर्वाचन  क्षेत्र  में  भ्रत्यघिक  परिवर्तन  जायेगा  ।

 राष्ट्रीयकृत  बक  कृषि  क्षेत्र  को  सहायता  पहुंचाने  में  भ्र पनी  जिम्मेदारी  नहीं  निभा  रहे  हैं  ।

 ऋण  को  दर  बहत  ऊंची है  ।  तकावी  ऋणों  में  पर्याप्त  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  इसकी  राशि  60

 करोड़  से  बढ़ा  कर  120  करोड़ की  जानी  चाहिए  ताकि  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  हम  उन

 लोगों  को  सहायता  दे  सकें  ।  जिन्हें  इसकी  सबसे  अधिक  ग्रा वश्य कता  है  |

 पटसन  कपास  निगम  ate  अभ्रक  निगम  को  प्रभावकारी  समय  समर्थन  हेत  समर्थ

 बनाने  के  लिए  उनके  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।

 mace  की  विभिन्न  किस्मों  के  विशेष  मलय  समाप्त  कर  दिए  गए
 हैं  ।  इससे  अनक  विशेष

 अधिक  समाप्त  हो  जायंगे  श्र  हजारों  अभी  कर्मचारी  बेरोजगार  हो  जायेंगे  |  मेरा

 सुझाव  कि  है  क्षेत्र  में  अधिक  सभ  कक  का  कागज  तथा  मैका नाइट  विनिर्मित  उद्योग  स्थापित

 किए  जाने  चाहिएं  |

 हमने  भ्र पने  ऊर्जा  क्षेत्र  को  राजसहायता  नहीं  दी  है  इस के  फलस्वरूप  कोयला  खनिक  कों  कम

 म  मिलता  कोयला  उद्योग  क्षेत्र  के  वातावरण  में  सन् दूषण  फैल  रहा  है  जिससे  सूक्ष्मजीव
 तथा  care  सम्बन्धी  रोग  बहुत  फ़ल  रहे  हैं  |  मैं इस  परिवर्तन के  जो  बहत  पहले  किया  जाना

 कोयला  खान  प्राधिकरण  क  हाल  में  दी  गई  राज  सहायता  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 Shri  K.  M  ‘Madhukarਂ  (Kesoria)  Our  agriculture  has  to  face  devasting
 floods  every  -  year  They  play  havoc  with  our  agriculture  We  have  to  suffer
 heavy  loss  due  to  these  tameless  foods  Government  formulates  some  schemes
 for  controlling  the  floods,  but  the  schemes  are  not  completed.  The  result  is  this
 that  a  large  area  of  standing  crops  gets  inundated  and  we  have  to  suffer  heavy
 loss  due  to  damage  to  the  crops,  The  entire  area  between  Saharasa  to  Cham-
 paran  is  submerged.  The  flood  affected  people  of  that  area  are  facing  great  diffi-
 culties.  Out  of  20  Blocks  in  East  Champaran,  13  Blocks  are  completely  flood
 affected.  About  20  lakhs  acres  of  paddy  field  has  been  destroyed  due  to  floods.
 Government  should  seriously  think  over  the  question  of  controlling  floods  by
 controlling  the  floods,  we  can  save  the  people,  their  properties  and  we  can  in-
 crease  our  agricultural  production

 Government  should  allocate  more  funds  for  implementing  flood  control
 They  should  see  that  State  Governments  also  implement  those  schemes.

 Gandak  Project  in  Bihar  is a  inter-state  project.  This  project  will  help  us
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 to  irrigate  about  37-1/2  lakhs  acres  of  land  in  Bihar.  In  the  beginning  it  was

 56  crore  rupees  project,  but  we  have  spent  120  crores  rupees  thereon,  and  still

 it  has  not  been  completed  I  request  that  the  Central  Government  should  take

 yer  this  project  and  complete  it  expeditiously

 Although  there  has  been  fall  in  the  prices  of  fertilizers,  even  then  the  position
 is  this  that  the  small  and  marginal  farmers  have  reduced  the  utilization  of  ferti-

 lizers,  because  still  the  price  of  fertilizers  is  beyond  their  reach.  It  is  absolutely

 necessary  that  the  price  of  fertilizers  should  be  reduced  so  that  the  small  and

 marginal  farmers  may  geti  the  opportunity  to  use  the
 fertilizers

 and  the  agricul-
 tural  production  may  increase.

 It  is  necessary  that  there  should  be  a  national  policy  in  regard  to  sugar  It  has

 become  a  national  demand  that  all  the  sugar  mills  in  Uttar  Pradesh  and  Bihar

 Should  be  nationalized.  357  Members  of  Parliament  had  submitted  a  memoran-

 dum  to  the  Prime  Minister  in  this  regard  but  nothing  has  been  done.  It  is  being
 I  want  to  tell  the  House  that  these said  that  we  shall  have  to  pay  compensation.

 mill  owners  have  already  earned  huge  profits.  So  we  need  not  to  pay  any  com-

 pensation  to  them

 It  is  also  necessary  that  all  the  textile  mills  should  be  nationalized,  We  want

 that  there  should  be  proper  distribution  of  cloths  among  the  people  and  for  that

 Government  should  take  over  textile  industry.

 Bihar  and  Uttar  Pradesh  are  backward  States  Government  should,  set  up

 Small  Scale  Industries  in  these  states  and  small  farmers  and  entrepreneurs  should

 be  given  incentives  to  set  up  industries  there.  Paper  industry  should  ‘be  set  up
 at  Champaran  Food  processing  industries  should  also  be  set  up  there  Proper
 attention  should  be  paid  towards  backward  regions

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  सभा  ढारा  बजट  पारित  किए

 जाने  के  पश्चात्‌  पहली  बार  लगभग  285.76  करोड़  रुपये  के  10  श्रमदान  पेश  किए  गए  हैँ

 पहली  राज्य  की  सहायता यदि हम  श्रनदानों को  विभाजित करें  तो  इनकी  श्रेणियां  होंगी  ।

 के
 दूसरी  सरकारी  क्षेत्र के  उपक्रमों की  सहायता के  लिए

 राज्य के  लिए  श्रीराम  राशि  योजना के  रूप  में  75.0  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था के  बारे म

 प्रशन  किया  गया  है  ।  यह  सही  है  कि  सभा  में  जब  बजट  पारित  किया  गया  था  तब  वित्त  मंत्री  ने

 राज्यों  के  प्रशासनों के  बारे  में  टिप्पणी दी  थी  कौर  वित्तीय  ware या  मितव्ययता  के  बारे

 में  कुछ  कहा  जिसके  फलस्वरूप हम  संसाधनों के  व्याप्त  wat  को
 कम

 कर  सकते हैं  भ्र

 थ  ही  भ्र पने  प्रयासो ंसे  संसाधन  जुटाने का  प्रयत्न कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  पुनरीक्षा  के
 बाद

 पता  चला  है  कि  कुछ  राज्यों  के  लिए  अपने  संसाधन  बढ़ाना  संभव  नहीं  है
 ।

 इसके  साथ  ही  यदि

 इन  राज्यों  को  भ्रमरी  राशि  नहीं  दी  गई  तो  कुल  योजना  परिव्यय  ate  विशेषकर
 कृषि

 शर
 सिंचाई  जैसा  प्रमुख  क्षेत्र  हो  ठप्प  हो  सकता  है  ।  इसलिए  साधनों  के  रूप

 में  50  करोड़

 रुपये की  व्यवस्था  करने के  भ्र ति रिक्त  कौर  कोई  उपाय  नहीं  साथ ही  यह  भो
 ध्यान

 में
 रखना

 हैकि  ये  शभ्रल्पकालिक ऋण  है  कौर  हमें  आशा  है  कि  राज्य  सरकारें  अपने  संसाधन
 बढ़ाने

 का
 प्रयास

 करेंगी  t
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (General)  Sravana  6,  1897  (Saka)
 1975-76  and  Demands  for  Excess  Grants

 (General)  1972-73

 [sr  प्रणब  कुमार

 कुछ  सदस्यो ंने  उर्वरकों  के  आयात  मूल्य  के  बारे  में  भ्र संतोष  व्यक्त  किया  है  ।  उर्वरकों के

 मूल्यों में  कुछ  सीमा  तक  घटा-बढ़ी हई  है  ।  पूछा  गया है  कि  इस  मामले में  सरकार  क्या  करने

 जा  रही  इस  मामले  पर  निरंतर  निगरानी  रखी  गई  जिसके  फलस्वरूप सरकार  उन

 तलो ंकें  जहां  से  zach  श्रायात किए जाते हैं किए  जाते  ठेकेदारों  से  वार्ता  करने  में  सफल  हो  गई

 ससे  हमने  लगभग  93  करोड़  रुपये  की  बचत  की  है  |  कुछ  प्राचीन  मूल्य  वाले  ठेके  पहले  ही  रद  कर

 दिए  गए  हैं  ।
 हम  उर्वरकों के  wear  कुछ  सीमा  तक  स्थिर  करने  में  सफ़ल  हुए  हैं

 |

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  कपड़ा  मिलों  के  बारे  में  कुछ  टिप्पणियां  की  गई  हैं  ।  राष्टीय  कपड़ा

 निगम  की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  सैं  ग्रनुप्रंक  मांगों  में  वित्तीय  व्यवस्था

 की  गई हैं  ।  बुनकरों कीं कुछ कों  कुछ  राहतें  देनें  की  प्रयास  किंया  जी  रहां  हैं  जिससे  रोजगार  बुनकर

 अपना  माले  बाजार  में  ले  जा  सकें  ।  एसी  सहायता  देने  के  लिए  राज्य  सरकारों को  5  करोड़

 की  राशि  दी  गई  ।  हमें  हैकरों  बुनकरों  की  संमस्याश्रों  का  पता  शि वेरा मन  समिति

 की  विभिन्न  सिफ़ारिशों  पर  विचार  किया  गया  है  ।  कुछ  को  तो  कार्यान्वित  कार्यों  जां  रही  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास  तथा  क्षेत्रीय  असंतुलन की  बात  की  गई  है  ।  सरकार को  हमेशा

 ही  यह  कोशिश  रही  है  कि  क्षेत्रीय  असंतुलन  दूर  हों  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  कां  विकांसें  ही  ।  afer  साथ

 ही  यंह  भी  ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिएं किस् सम चित  कांथेक्रम  तैयार  किए  बिना  किसी  विशेष  क्षेत्र

 को  कुछ  धन  दे  देने  से  या  वहां  कुछ  उद्योग  स्थापित  करने  से  वहां का  विकास  नहीं  हो  सका  ।  इन

 ae  बातों  की  उपलब्धि के  लिए  औद्योगिक  विकास  मेलिंग  et  प्रकार  कें  पंग  उठा  रहों  हैं  ।

 रियायतें दी  जा  रही  हैं  ।

 कुछ  सदस्यों  ने  बैंकों  की  श्रालोचंना  की  हैं  ate  कहां  है  कि  ये  ि

 अनेक  ढंग  से  कायें  नहीं  कर  |  जहां  भी  त्रुटियां  उन्हें दूर  करने  का  प्रयास  feat  जां  रहां  हैं

 प्रौढ़  उनके  कार्यकरण  में  सुधार  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।
 किन्तु  साथ  ही  येह  बात  भीं

 ध्यान
 में

 रखनी
 चाहिए  कि  sat  पर  भी  काफी  भार  पड़ा  ware  ।  मैं  आपको  विश्वास  दिलाता

 हूं
 कि
 राष्ट्रीयकृत

 बेक  देश  के
 attire  तथा

 अधिक  विकास  में  भ्रपनां  पुरा  योगदान  देंगे  ।

 हम  भी  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  में  श्रसंतोषें  पैदा  न  हो  ।  fad  कई

 ऐसी  ard  हैं  जिने  पर  विचार  करमा  भ्रौवश्यकं हैं  ।  यदि  ag  समस्या  आसान  होती  तों  महंगाई

 भत्ते  का  यह  प्रश्न  इतने  दिनों  तक  यूं  नें  wear  होतो  |  10  जुलाई को  हुई  बैठक में  हमने

 बेचार  व्यक्त  कर  दिए  थे
 ।

 संसद्‌  के  सत्र  के  बाद  हम  पुनः  बैठक  बुलायेंगे ae  किसी  fara  पर

 पहुंचने का  प्रयास  करेंगे  ।  नगर  महँगाई  भत्ता  दे  कर  समस्या  हल  हों  जाती  तो  हँस  ऐसा  कर  देते

 किन्तु  हमें
 यह  भीं

 ध्यान
 में  रखनां  है  कि  इसके  परिणाम क्या  होंगे

 सभापति  महोदय
 द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  मतदान के  लिए  रखे  गये  तथां  प्रस्वीकृत  हुए

 The  Cut  motions  ere  put  and  negatived
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 जुलाई  28,  1975  अनुदानों की  प्रनुप्रक  मांगें  )  1975-76

 अर्ति  रिक्त  श्रनुंदॉनों  कीं  oe Aly  1972-73

 |

 सभापति
 महोदय  द्वारा  ay

 1975-76  के  लिए  श्रगुदानों  की  निम्नलिखित  अनुपूरक

 मांगें  मतदान के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत हुईं  |

 भिषेक

 rr वटी एरा EO  EC,  re

 पक

 राजस्व

 वाणिज्य  मंत्रालय

 12
 व्यापार  तथा  प्रोत्साहन  -3,  000

 मंत्रालय

 29  कोयला  att  लिगनाइट  35,000,  00,000

 वित्त  मंत्रालय

 40
 श्र  संघीय  राज्यक्षेत्रों

 की
 सरकारों

 को  22,  50,  00,000

 Al  वित्त  मंत्रालय  का  अन्य  व्यय  60,00,000  20,00,00,000

 उद्योग  शौर  नागरिक  ६  मंत्रालय

 59  उद्योग  23,  71,  10,000

 पैट्रीलियस  alt.  रसायन  मंत्रालय

 15,4 5.0  00,000 70  पेट्रोलियम कौर  पेट्रो-रसायन  उद्योग

 71  31,00,00,000 खाद  शर  रसांयन उद्योग उद्योग
 वि
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 Supplementary  Demands  for  Grants  (General)  July  28,  1975

 1975-76  and  Demands  for
 Excess  Grants

 ae
 (  General)  1972-  73.0

 सभापति  महोदय  द्वारा  at  1972-73  के  लिए ए
 निम्नलिखित  अतिरिक्त  अनुदानों

 की

 ait  मतदान  के  लिए  रखी  गई  तथा  स्वीकृत ae  ।

 सांग  शीर्षक  राशि

 सख्या

 लि  en  SL  t

 रुपये

 1.  राजस्व से  किया  गया  व्यय

 रक्षा  मंत्रालय  62,179

 रक्षा  सक्रिय-थल  45,78,47,342

 रक्षा  सक्रिय-वाय  सेना  द  16.65,  178

 15  स्टाम्प  93,01;244

 18  टकसाल  5,  30,846

 24,  94,  087 19  पेन्शन  तथा  अन्य  सेवा  नीति  लाभ

 20  अफीम  कारखाने  कौर  अ्लकलायड  कारखाने  89,929

 वित्त  मंत्रालय का  अन्य  राजस्व  व्यय  ्  7.89,  77,414

 28  वन  9,71,550

 47  91,58,008 अन्दमान  निकोबार द्वीप  समह

 48  अरुणाचल  प्रदेश  के  39,  96,951

 52  औद्योगिक विकास  मंत्रालय  के  17,909

 57  td  2,91,625 सूचना कौर  प्रचार

 70  सड़क  49,  31,750

 72  प्रकाश स्तम्भ  कौर  प्रकाश पोत  6,  15,439

 82  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्रालय
 18,  29,176

 83  लोक  निर्माण  ara  6,  60,  22,094

 89  डाक  शर  तार-कार्यचालन  69,  62,  843

 8 |  पंजी  से  किया  गया  व्यय

 104  रक्षा  पूंजी  परिव्यय  16,  32,  71,761

 113  केन्द्रीय  सरकार  हारा  ऋण  कौर  afer  |  19,  19,897,
 205

 117  स्वास्थ्य  र  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  पंजी  परिव्यय  10,  32,614

 118  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  पूंजी  परिव्यय  2,  49,  60,086

 126  सड़कों पर  पंजी  परिव्यय  क  3,19,  85,536

 133  दिल्‍ली पंजी  परिव्यय  चके  19,  85,966

 वि  gn A  ि



 श्रावण  6,  1897  विनियोग  3)  1975

 विनियोग  3)  1975

 Appropriation  (No.  3)  Bill  1915

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 fe  वित्तीय  वर्ष  1975-76 की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  कौर  राशियों

 के
 संदाय

 शौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 ama  ी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :--

 वित्तीय
 वर्ष  1975-76 की  सेवायों  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि

 में
 से

 कतिपय

 भ्र  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को

 ge:  स्थापित करने  की  दी  जायेਂ  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 The  motion  was  adopted

 आरी  प्रणव  हमार  मुखर्जी  :  श्रीमान  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित करता  हूं  ।  मैं  प्रस्ताव

 करता हूँ

 कि  वित्तीय  वर्ष  1975-76  को  के  लिए  भारत की  संचित  में  से  . कतिपय

 ar  राशियों के  संदाय  atk  विनियोग को  प्राधिकृत करने  वाले  विधेयक पर

 विचार  किया  जाये  1.0

 सभापति  महोदय  प्रश्न है

 वित्तीय  1975-76 की  सेवाओं  के  लिए  भारत संचित  निधि में  से  कतिपय

 बौर  राशियों  के  संदाय  विनियोग को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक पर

 विचार  किया  जाये  ै

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 fhe  motien  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  है  ° Laney

 खण्ड  2
 a

 बने
 पै

 तथा

 3,  खण्ड  1,  अधिनियमन सुत्र  तथा  शशांक  विधेयक
 के  भंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motien  was  adopted
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 Appropriation  (No.  4)"  Bill  1975  Sravana  6,  1897.  (Saka))
 कल्ला

 खण्ड  2  तथा  3  अ्रनुसुची  खंड  1,  भ्र धि नियमन  सुत्र  तथा  शीर्षक  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 Chauses  2  and  3,  the  Schedule,  Clause  1,  the  Enaeting  Formula  and  the  Title

 were  added  to  the  Bill.

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 .  पारित  किया  जाए  4.0

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह
 है
 x

 विधेयक  प
 किया  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 The  motion  was  adopted

 विनियोग  (  संख्या  4)  1975

 APPROPRIATION  (NO.  4)  BILL,  1975

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 मैं  करता  हूं  कि

 1973.  कैटिच
 के  दिन  समाप्त हुए  वित्तीय ज  के

 ahr  कतिपय  सेवायों  पर  at

 की  गई  उनें  कर्मी की  पुरा  करेंगे  के  लिए जो  उस  वर्ष  के'लिए उन  के  लिए  wafer  रकमों

 से  श्रमिक  '  भारत की  संचित  सिंधी  में  से  राशियों  का  विनियोग प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध

 करनें  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दीਂ  जाय े।

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न

 यह
 है  कि  1973  धकेला  के  दिन  ware हुए  वित्तीय

 वर्ष  के  दौरान  कतिपय  सेवाओं  परे  खर्च  की  गई  उन  रकमों को  पुरा  करने  के  लिए  जो  उस  वर्ष  के

 लिये  savant  के  लिए  अनुदित  रकमों से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  का

 विनियोग  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति

 दी  जाए |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT

 The  motion  was  adopted

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखों  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 1973
 के  मार्चे के

 314
 दिन  समाप्त हुए  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान

 कतिपय  सेवाओं
 पर

 खच
 की  गई  उन  रकमों को  पुरा  करने  के  लिए  जो  उस  वर्ष  उन

 सेवायों

 के  लिए  wafer  रकमों  से  अधिक  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राशियों  का  विनियोग

 कृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  ot  विचार  किया  जाए
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 lal

 faz

 ial

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  1973  कैमरों  के  दिन  समाप्त  हुए  वित्तीय

 वर्ष के  दौरान  कतिपय  पर  ad  की  गई  उन  रकमों को  पुरा  करने  के  लिए  जो  उस  a

 के  लिए  उन  के  लिए  भ्रनुदित  रकमों  से  झ्र धिक  भारत  की  संचित निधि  में  से  राशियों

 का  विनियोग  प्राधिकृत करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक पर  विचार  किया  जाए

 प्रस्ताव
 स्वीकृत

 The  motion  wag  adopted.

 =p)  ore
 सभापति  महा  ay  a  हम  इस  पर  खण्डवार  विचार  करेंगे

 :

 प्रश्न यह  है  खण्ड
 3,  mus  1  प्रीमियम  qa  शर  विधेयक  का  नाम

 विधयक  में  जोड़  दिए  जायें  1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2  कौर 3,  खण्ड  1,  अधिनियमन  ga  कौर  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक में  जोड़

 दिए  गए  ।

 Claustg  2  and  %,  ‘the  -
 Scheduie,.  (1805  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title

 were  added  to
 the  Bill

 श्री  प्रणव  कमा रें चन्  मुंशजी  मैं  प्रस्ताव
 करता हूं  किਂ  विधेयक

 पारित
 किया

 ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  ज़ाए  गद

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 gat

 |
 ह

 The  motion  was  adopted.

 कराधान  fafa  विधेयक

 TAXATION  LAWS  (AMENDMENT)  BILD.

 वित्त
 सी०  सुब्रह्मण्यम )

 :  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  :

 झ्रायकर  1961  धन  कर  1957,  दानक्रर

 1958  श्र  कम्पनी  शिकार  1964  का  कौर  संशोधन

 करने  वाले  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  12.0

 यह  विधेयक  इस  सदन  मई  197  3  को  पुरःस्थापित किया  गया  ।  इस  विधेयक में  प्रत्यक्ष  कर  afer

 नियमों  के  संशोधनों  से  संबंधित  प्रस्ताव  हैं  ।  यह  प्रस्ताव  प्रत्यक्ष  कर  जांच  जोकि  वांचू  समिति
 के  नाम  से  जानी  जाती  की  सिफारिशों ae  विधि

 के  सामाजिक  श्र  शरीक  अपराधों के

 [|
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 [ai  ate

 जांच  तथा  दण्ड  से  संबंधित  प्रतिवेदन
 के

 विस्तृत  परीक्षण  के  उपरांत  तैयार  किए  गएं  थे
 ।

 पक्षों  से  पाए  सुझावों
 के

 प्राकार  पर  भी  कुछ  संशोधन  प्रायोजित  किए  गए  ।  प्रस्तावित  संशोधनों
 का

 मुख्य  उद्देश्य  कले  धन  को  पता  लगाना  उसको  बढ़ने  से  विभिन्न  कानूनी  त्रुटियों का सहारा का  सहारा

 लेकर  जैसे  ट्रस्ट  बनाकर  या  4a  ate  सम्पति  को  परिवार  के  सदस्यों  के  नाम  करके
 जो

 कर  बचाने  की

 व्यवस्था है  उसे  बकाया  करों  की  राशि  कम  करना  तथा  साथ  ही  यह  सुनिश्चित
 करना  कि

 भविष्य में  कर  की  राशि  इं कट ठी न  प्रशासनिक  ढांचे  को  सुचारू  बनाना  ताकि  वह  कुशलता

 से  कार्य करे

 15  मई  1973  को  यह  विधेयक  प्रवर  समिति  को  भेजा
 गया  |  20  मार्च  1975  को  सदन

 में  समिति  का  प्रतिवेदन  पेश  किया  गया  ।  प्रवर  समिति  के  विचार  विमर्श  के  परिणामस्वरूप  इस  विधेयक

 में  कई  परिवर्तन हुए  ।  प्रवर  समिति  ने  जो  परिवर्तन  किए  हैं  उनके  लिए  कारण भी  बताए  हैं  ।

 जहां  तक  काले  धन  करापवंचन  को  रोकने  का  प्रश्न है  विधेयक  के  प्रावधानों  के

 अंतरंग  कुछ  परिस्थितियों  में  परब  area  तलाशी  ले  सकेगा  सामान  जब्त  कर  सकेगा  चाहे

 दाता  उसके  क्षेत्राधिकार में  जाता  हो  at  नहीं  ।  इस  प्रावधान द्वारा  वह  उन  मामलों में  शीघ्र  कार्यवाही

 करने  में  समर्थ  होगा  जहां  कि  विलम्ब  करने  से  तलाशी  में  सफलता  न  मिलने  की  ara  हो  सकती  है  ।

 कानून  के  उल्लंघन  द्वारा  जिन  लोगों  ने  बहुत  पैसा  कमाया  है  उन  पर  जुर्माना  लगाना  निक

 fad  gard ।  कर  अपराधों के  लिए  मुकदमें  चलाने  संबंधी  प्रावधानों  की  बनाने  प्रस्ताव

 है  ।  प्रवर  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश
 की

 हैं  कि  मुकदमा  संबंधी
 प्रावधानों

 को  श्रमिक

 शाली  बनाने  के  भ्र दाल तों  को  जेल  की  सजा  देने
 सज्जा  की  अवधि  कम  करने के  लिए

 जुर्माना  लगाने  का  जो  भ्र धि कार  प्राप्त  है  वह  वापिस  लिया  जाना  चाहिए  मैं  इन  संशोधनों का  स्वागत

 करता हूं  ।

 तक  उसी  व्यक्ति  पर  कर  अपराध  संबंधी  मुकदमा  चलाया  जाता  प्रा  रहा  है
 ।

 जो  झूठा

 बयान  देता  हो  ।  इस  विधेयक  में  प्रत्य  अपराधों  के  साथ  जानबूझकर  कर  के  प्रयास  संबधी एक

 aa  प्रावधान  को  भी  जोड़ा  गया  है  ।

 ara  समिति  की  सिफारिशों के  अ्रनरूप  आयकर  म्रधिनियम  atk  सम्पत्ति  कर  अधिनियम

 की  दण्ड  व्यवस्था  में  भी  संशोधन  किया  जा  रहा  है  ।  व्तेंमान  दण्ड  व्यवस्था  भ्र  सार  सम्पति

 छुपाने  पर  उसके  लिए  कर  न  देने  पर  प्राय  दौर  संपत्ति  को  ahs  के  बराबर  जर्माना  लगाया  जाता  है

 झर
 अधिकतम  जुर्माना  राय  अथवा  संपत्ति  दुगना  है

 ।
 अनुभवों  से  ज्ञात  हुमा  है  कि  इतना  श्रमिक

 जुर्माना  एक  करापवचंकको को  गलत  मार्ग  पर  ले  जाना  है  दूसरी  जोर  छोटे  करदाता
 के

 ऊपर  जुर्माने  का  भारी  बोझ  पड़ता  है  ।  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  राय  छुपाने  पर  उस  पर

 लगने  वाले  कर  की  दुगनी  राशि  जुर्माना  होगी  ate  छुपाई  सम्पत्ति  पर  कर  5  गुना  राशि  जुर्माना

 लगाई  जाएगा  ।
 इसके  साथ  साथ  उन  व्यक्तियों  पर  भी  जुर्माना  लगाया  जाएंगी  जिनकी  राय  कर  योग्य

 है  पर  वह  उसे  छिपा  कर  रखे  हुए  हैं  ।

 मामलों  के  निपटान
 के

 सबंध  में  वांचू  समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  एक  महत्वपूर्ण

 प्रावधान  जोड़ा  गया  है  ।
 यद्यपिनिपटान

 की
 प्रक्रिया  चलो  श्री  रही  है  फिर

 भी
 उसका  कोई  सांविधिक

 आधार  नहीं  है
 ।

 वायु  ab  fe  ने  इस  संबंध  में  सांविधिक  प्रावधानों
 की

 व्यवस्था  करने  का  सुझाव  दिया

 निपटान  विभाग  के  लिए  एक  प्रावधान  किया  जा  रहां  है  ।
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 श्रावण  6,
 1897  कराधान  विधि  विधेयक

 कई  करदाता  करों  की  धोखाधड़ी  करके  इस  आधार  पर  जुर्माने  से  बचना  चाहते हैं
 कि  उन्होंने

 कोई  हिसाब  किताब  नहीं  रखा  है  ।  जो  करदाता  व्यवसाय  में  लगे  हैं  जिनकी  25,000 रुपये

 सा  लाना  से  प्रतीक  है  उन्हें  कहां  गया  है  कि  वह  wa  हिसाब  किताब  श्रनिवाये  रूप  से  रखें  |

 ५
 करापवंचन को  रोकने  के  लिए  सर्वेक्षण  एक  बहुत  उपयोगी  उपकरण  है  ।  प्राधिकरण

 कं  कछ  बिभार्गों  को  किलो  भो  व्यक्ति  के  व्यवसाय  हों  नगरो  स्टाक  तथा

 अन्य  मूल्यवान  वस्तुग्रों  की
 जाच

 करने  का  भ्र धि कार  है  उन्हें  व्यापार गृहों के  भ्र ति रिक्त दूसरे

 में  भी  जाने  का  प्राधिकार  होगा  जहांकि  करदाता  के  नगदी  कौर  स्टाक  इत्यादि  पड़े  हो ं।

 कई  बार  करदाता  समारोहों  पर  भ्रत्यघधिक  खर्चे  करते  हैं  ौर  जब  कर  निर्धारण  का  मामला

 है  तो  उस  समय  सही  आंकड़ों  का  पता  लगाना  कठिन  हो  जाता  है  क्योंकि  समारोह
 को  गुजरे

 काफी  भ्र रसा  हो  जाता  है  इसलिए  हमने  यह  प्रावधान  किया  है  कि  आयकर  प्राधिकारी  समारोह  के

 संबद्ध  व्यक्तियों  के  बयान  लें  और  सुचना  एकत्र  करें  ताकि  कर  निर्धारण  के  समय  सही  सही  आंकड़ों

 पता  लगाया  जा  सके  ॥

 धार्मिक  तथा  परोपकारी  ट्रस्टों  का  उपयोग  करापवंचन  के  लिए  किया  जाता  ar  रहा  है  ।  वांच

 स्मिति की  सिफारिशों  के  ग्रा धार पर  वित्त  विधेयक  1972  के  द्वारा  आयकर  तथा  सम्पत्ति  कर  अरि

 नियमों  में  ट्रस्टों  संबंधी  प्रावधानों  में  संशोधन  किया  गया  है  ।  विधेयक  में  इस  समिति  की  सिफारिशों
 क

 आधार  पर  कुछ  प्रति  संशोधनों  की  व्यवस्था  भी  की  गई  है  |  इसका  उद्देश्य  यही  रहा  है  कि  ट्रस्टों

 के  संस्थापक  ट्रस्टों  द्वारा  कर  अपवंचन  न  करें  ।

 विधेयक  में  परोपकारी  संस्थानों  को  दिए  जाने  वाले  गुप्त-दान  पर
 65  प्रतिशत  की  दर  से

 मकर  लगाने  का  प्रावधान  किया  गया  हैं  तुर्की  छिपी  gear  धन  या  वह  धन  जिसका  कोई  लेखा  जोखे

 हो  इस  प्रकार  धर्मार्थ  ट्रस्टों  को  देकर  छुपाया  न  जा  सके  |

 कानून  के  वर्तमान  उपबंधों  के  प्रसार  से  पहले  बने  धर्माध  ट्रस्टों  को  कर  से  छूट

 वदी  गई  है  लेकिन  1-4-62  से  बाद  में  बने  ऐसे  ट्रस्टों  पर  कर  लगाया  जाता  है
 ।

 विधेयक  में  यह  उपबन्ध

 गया  है  कि  सभी  ऐसे  धर्मा  ट्रस्टों  की  श्राय  चाहे  वह
 1-4-1962

 से
 पहले

 ही
 क्यों

 न
 बने

 कर  लगाया  जाएगा  ।  प्रथम  समिति  ने  सिफारिश  क  कि  1-4-62  से  पहले  बने  धमाके  ट्रस्टों

 को  दी  गई  यह  छूट  वापिस  लेनो  चाहिए  क्योंकि  इसके  विशेषकर  उन  ट्रस्टों  को  जोकि  अ्रल्पसंख्यक

 दायों  के  हितार्थ  बनाए  गए  काफी  कठिनाई  होगी  ।

 मूल  विधेयक में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  धर्मार्थ  ट्रस्ट  को  गैर  सरकारी  व्यवसाय  में  पूंजी

 निवेश  करने  पर  कर  की  छूट  नहीं  दी  जानी  चाहिए  ।  प्रवर  समिति  ने  सिफारिश  की  है  सरकार

 ट्रस्टों  को  गैर  सरकारी  व्यवसायों  में  पूंजी  निवेश  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  बजाय  उनको  ऐसे  उपाय
 बताने

 चाहिए  कि  वे  श्रमिक  कार्यों  में  पूंजी  निवेश  कर  सकते  हैं  कौर  प्रवर  समिति  ने  पूंजी  निवेश
 के  तरीके  भी

 बताए हैं  ,।  ट्रस्ट्र ों  संबंधी  प्रावधानों  को  कर  श्रपबंचन
 की

 आशंकाओं  को  टालने  के  उद्देश्य  से  सख्त
 बनाया

 जा  रहा  है  ।  फिर  भी  प्रवर  समिति  ने  ऐसे  संशोधन  की  सिफारिश  की  है  जिसका  उद्देश्य  राष्ट्रीय  महत्त्व

 की  कुछ  परोपकारी  राशियों  को  भ्रामक  से  छूट  देना  तथा  अधिसूचना  द्वारा  छूट  देने  के  लिए
 केन्द्रीय

 सरकार  को  शक्तियां  प्रदान  करना  है  ।  लेकिन  ऐसा  करते  हुए  इसके  उद्देश्यों  तथा  देश  पर  तथा  राज्य

 अथवा  राज्यों  में  इसके  महत्त्व  को  ध्यान  में  रखना  होगा  फिर  भी  प्रवर  समिति  द्वारा  संशोधन

 घान  के  श्रंतर्गंत  धामिक  ट्रस्ट  तथा  संस्थाएं  नहीं
 ।

 सरकार  ने  अपने  संशोधन  में  इस  उपबन्ध  का
 लाभ

 न्यासों  अ्रथवा  संस्थानों  जो  धार्मिक  अथवा  दान  कार्यों  के  लिए  स्थापित  की  भी  देने  की  व्यवस्था
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 सो०

 कर  की  बकाया  पड़ी  राशि  भी  हमारे  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।  वांचू  समिति  ने
 बक

 कर  को  वसूल  करने  के  लिए  बहुत  सी  सिफारिशों  की  हैं  हम  यह  भी  प्रयत्न  कर  रहें  हैं  कि  जहां  तक

 संभव  हो  भविष्य  में  बकाया  कर
 की

 राशि
 न

 इकट्ठी  हो  ।
 इन  सिफारिशों  के  श्राघार

 पर
 विधेयकों  द्वारा

 बहुत  संशोधन किए  जाने  हैं
 ।

 जानबूझकर  कर  अपवंचन  करने  वालों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  के  उपबन्ध

 भी  किए  जा  रहे  हैं  ।

 पुरःस्थापित  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  कर  निर्धारण  करते  समय  स्वतःचियोजिंत

 व्यक्ति की  सकल  राय  का  10  प्रतिशत  से  alas  श्रौरप्रधिक  से  अधिक  300  रुपये  प्रति  मास  अथवा

 सकल का  15  प्रतिशत जो  भ्रमित  की  राशि  उसकी  राय  का  निर्धारण  समय  कम  कर

 दी  जाएगी  ।
 प्रवर  समिति  ने  यह  भी  सिफारिश  की  है  कि  नौकरी  पेशा  कर्मचारियों  को  भी  यह  सुविधा

 प्रदान  की  जानी  चाहिए  fas  कर  म्क्त ्य  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  मिलता  tt  इस  सिफ़ारिश का

 स्वागत  करता  हुं  ।

 विधेयक  में  यह  व्यवस्था  भी  की  गई  है  कर  निर्धारण  कार्य  या  तत्संबंधी  कपिल  पर  हुए

 व्यय  की  राशि  को  भी  कुल  are  में  से  घटा  देना  चाहिए  पर  घटायी  जाने  वाली  राशि  की  भी  सीमा

 रित  की  जानी  चाहिए  ।  विधेयक  में  2000  रुपये  की  सीमा  निर्धारित  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  ॥

 प्रवर  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  यह  राशि  बढ़ाकर  5,  0.00  रुपये  कर  दी  जाए  ।  कर  प्रशासन तंत्र  में

 सुधार  लाने  के  लिए  महत्त्वपूर्ण  कार्य  किए  हैं  प्रौढ़  इन  उपायों  सेः  इसके  में
 कर  निर्धारण

 की  प्रक्रिया  में  सुधार  क्रिया  जाए  जिससे  एक  आय  कर  अधिकारी  को  fers  सहायक  -
 आयुक्त  के

 पद  के  अधिकारी  से  दिशा  निर्देशन  अनुभव  का  लाभ  प्राप्त  कर-सकें  4  उलझे  हुए  मामलों

 को  सुलझाना सरल  हो  जाएगा

 विधेयक  के  उद्देश्य  प्रशंसनीय  हैं  ।  विधेयक  के  प्रीमियम  बन  जाने  पर  कर  अपवचन  को  रोकने

 site  बकाया  केरा
 की

 वसूली  मैं  बड़ी  मदद  मिलेगी
 ।

 मेरा  विश्वास  है  किं  इस  विधेयक
 को  सदन  का

 समर्थन  मिलेगा  ।  मैं  प्रस्तावਂ  पैश  करता  हुं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हश्र

 grape  अ्रघिनियम  1961  धन  कर  ग्र धि नियम  1957,  दिनकर  1958

 art  कम्पनी  श्रमिक  प्रीमियम  1964  का  श्र  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  बिचार  किया  जाए  ह

 श्री  एव०  Yao  रन  :  प्रवर  समिति  क़रा  सदस्य  होने  के  ara  मैं  यह  स्वीकार  करता

 हूं  कि  हम  कुछ  उपबंधों  में  प्रमुख  परिवर्तन  नहीं  कर  पाए  हैं  लेकिन  इसमें  संदेह  नहीं  है  fe  करापवंचकों

 को  सर्दी  रास्ते  पर  लाने  के  प्रयास  किए  गए  हैँ  साथ  ही  यह  भी  देखने  की  कोशिश  की  गई

 है  कि  कया  देश  में  काले  धन  को  जो  कि  10,000  करोड़  अथवा  20,000  करोड़ के  लगभग

 एक  समांतर  श्रथेव्यवस्था  बनी  हुई  प्रौढ़  क्या  इस  काले  धन  का  पता  लगाया  जा  सकता  है
 ।

 इस  विधेयक

 के  उद्देश्य हैं  (1)  काले  धन  का  पता  लगाना  ate  इसकी  वृद्धि  रोकना  (2)  कर  अपवंचन को  रोकना

 (3)  ट्रस्ट  तथा  परिवार  के  सदस्यों  के  नाम  में  धन  को  डालने  शादी  कानूनी  उपायों  से  कर  म्रपवंचन
 की  रोकना  (4  )  करों

 की
 बकाया

 राशि
 कम  करना  तथा  भविष्य  में  इसकी  बुद्धि  को  रोकना  (5  )  छूट

 भर
 कटौती

 को  सुव्यवस्थित करना  (6)  प्रशासनिक  व्यवस्था  को  सुचारू  बनाना  कौर  कार्यकरण

 को  कुशल  बनाना  ।  यह  उद्देश्य  बड़े  ही  सराहनीय  हैं  ।
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 विधेयक

 1971-72  में  जिन  21  लाख  लोगों  का  कर  निर्धारण  किया  गया  उनमें  से  केवल  27,442

 लोगों
 की

 प्राय  1  लाख
 से  अधिक थी  ।  1975

 में  यह  संख्या  बढ़कर  30,000  या  35,000 हो  सकती

 है
 ।

 इससे  यह  स्पष्ट  है  कि  10,000 करोड़  या  20,000  करोड़  रुपये
 का

 काला  धन  इन  27,412

 लोगों में  ही  है  ।  65  करोड़ की  जनसंख्या में  30,000  लोग  10,000  करोड़  20,000  करोड़  रुपये

 तक
 का

 काला  धन  लिए  हुए  हैं  ।  बड़े  व्यापार  गृह  कौर  एकाधिकारी  इसके  अंतर्गत  कराते  हैं  ।  यह  देश की

 प्रतिक्रांतिकारी  शक्तियों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  इन  लोगों  को  दण्ड  देने  के  लिए  क्या  किये  जा

 हैं  सरकार  को  समय  का  लाभ  उठाकर  ऐसे  क़ानून  लाने  चाहिए  जिससे  कि  कर  श्रपबंचकों  को

 न्यायालय  को  शरण  में  जाने  की  न  हो  ।  कुछ  लोग  इसे  पसन्द  नहीं  करेंगे  वह  इसकी  डालो

 चना  करेंगे  लेकिन  हमें  आलोचना  से  नहीं  डरना  इस  समय  देश  में  ऐसे  विधान की  आवश्यकता

 है  कौर  तभी  काले  धन  का  पता  लगाया  जा  सकता  है  ।

 हाल  ही  में  बंगला  देश  में  विमद्रीकरण  का  तरीका  अ्रपनाया  गया  ait  इससे  बड़ी  wal  में  काला

 धन  बाहर  गया  |  हमें  भी  विमद्रीकरण  कर  देना  चाहिए  तथा  शहरी  सम्पत्ति  पर  अधिकतम  सीमा

 लगाई  जानी  चाहिए

 कुछ  ग्रायकर  ग्र धि कारियों  ने  बहुत  अच्छा  काम  किया  है  लिए  मैं  उन्हें  बधाई  देता  पर

 कुछ  mat  अ्रधिकारी ऐसे  हैं  जिनकी  करापबंचकों के  साथ  सांठ  गांठ  है  ।  कानपुर  में  एक  विशेष  मिल

 मालिक
 की

 सम्पत्ति
 कुक  होने  वाली

 थी  कि
 इसकी  खबर  एकਂ  झ्रायकर  अधिकारी  ने

 उसे  देदो  कौर

 उसने  उच्च  न्यायालय में  एक  रिट  याचिका  प्रस्तुत  को  परिणामस्वरूप  सम्पत्ति कुक  नहीं

 की  जा  सकी  |
 इन

 सज्जन  ने
 उपरांत  जव  पैसे

 कर
 नहीं  दिया  इसी  प्रकार  एंक्रें  रास  रतन

 गप्ता  जी  भी  हैं  जो  कि  कभी  इस  सदन  के  सदस्य  थे  स्वतंत्रता  कै  बाद  सी  अरब  तक  इन्होंने

 सम्पत्ति  कर  बिक्री  या  प्रत्य  कोई  कर  war  नहीं  किया  कौर  अब  यह  सज्ज॑न  नेपाल  जा  हें  हैं  ।  मैं  विदेश

 मंत्री  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  ag  उन्हें  तेप्ाः  जार  की
 न

 दें
 निम्नलिखित  समितियों

 की

 अधिकांश  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  अथवा  न  करने  के  कारणों  संबंधी  कुछ  फायल  चाहिए  थी  ।

 यह  समितियां  हैं  :  ग्राहक  सच  1948;  आयकर  जांच  1953-54  एक  ससंदसीय

 समिति  जिसकी  भ्रध्यक्षता  प्रो०  कालडोर  मे  की  क्रियोल
 .
 1958-59  ।  इने

 फाइलों के  प्रभाव  में  इन  सिफारिशों को  करते  के  कारण  बताना संभव  नहीं  ।  यह  .  फाइलें

 उपलब्ध  नहीं  थीं  ।

 कुछ  ट्रस्टों  के  पास  ag  त  धन
 है  ।  उदाहरण  के  लिए  तिरुपति  ट्रस्ट  है  बनारस  का  विश्वनाथ  ट्रस्ट

 इनके  पास  बड़ा  धन  है  मैं  नहीं  जानता  कि  इस  किस  प्रकार  उपयोग  होता  है  लेकिन  वह  यह  धन

 उद्योगपतियों
 को

 दे  रहे  हैं
 ।

 मैं
 इन

 ट्रस्टों  के  विरुद्ध  नहीं  हं  |  इस  धन  का  प्रयोग  धार्मिक  उद्देश्यों  के  लिए

 किया  जाए  ताकि  इन्हें  एकाधिकारियों  या  उद्योगपतियों  को  दिया जाए  ।  इन  ट्रस्टों  की  गतिविधियों  पर

 रोक  लगाने  के  लिए  कठोर  उपबन्ध  किए  जाने  चाहिए  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  भ्र पनी  are  छिपाता  है  पोरें  उसका  पता  चल  जाता  है  तो  जनता  को  उस  बारे

 में  बताना  चाहिए  क्योंकि  tar  करने  से  लॉंग  उसका  सामाजिक  बहिष्कार  कर  देंगे  ।  जिस  व्यक्ति  के

 जिम्मे  ग्राम-कर  लाखों  रुपये  की  राशि  बकाया  वह  किसी  बड़े  उद्योग  झ्रध्यक्ष  बन  सकता  है  अथवा

 ऐसी  बैठक  की  भ्रध्यक्षता कर  सकता  जहां  के  लिये  प्रधान  मंत्री  को  भी  बुलाया गया  हो  ।

 श्रीमती  इंदिरा  गंधी  देश  की  महानतम  महिला  हैं  ।  म्रंदर  महानतम  कार्य  साहस

 है

 |  उनके

 HAE  काले  घन
 को

 बाहर  निकालने
 हेतु

 कानून  बनाने

 का
 साहस

 है

 ।

 मैं  वित्त  मंत्री

 से

 जानना
 चाहूंगा  कि  वे  काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिये  क्या  व्यवस्था  करने  जा  रहे  हैं
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 एस०  एम०  ee  |

 आयकर  अधिकारियों  से  जयपुर  के  महलातों  की  तरह ही  कुछ  छापे  डालने  के  लिए  कहा

 जाना  चाहिये  ।

 मुझे  समाचारपत्रों  में  यह  समाचार  पढ़कर  बड़ी  प्रसन्नता  हुई  कि  दिल्‍ली  तथा  कुछ  प्राय  महानगरों
 के

 कुछ  बड़े  बड़े  वैभवशाली  घरों  में
 भी

 छापे  डाले  गये  बहुमूल्य  सम्पत्ति  का  पता  लगाया  गया
 |

 मझे  इस  बात  का  पता  भी  लगा  है  कि  गोल्फ  लिंक्स  में  एक  माननीय  सदस्य  ने  पांच  लाख  रुपये  मूल्य  की

 इमारत  खरीदी  है  ।  मेरी  समझ  में  यह  नहीं  भ्राता  कि  एक  संसद  सदस्य  पांच  लाख  रुपये  की  सम्पत्ति  कैसे

 जुटा  सकता  है  ।  इसकी  पुरी  छानबीन  होनी  चाहिये
 ।

 बम्बई  में  ऊंची  ऊंची  इमारतें  बनायें  जानें  के  सम्बन्ध  में  भी  जांच  होनी  चाहिये  |  इन  बड़ी  बड़ी

 प्राप्त  को  बनाने  वाले  लोग  कौन  हैं  ।  प्रत्यक्ष  कर  बोर्डे  के  भ्रध्यक्ष  को  तथा  अन्य  स्थानों

 के  बड़े  बड़े  घरों  में  भी  छापे  डालने  चाहिये  ।

 काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिये  wit  बहुत  कुछ  किया  जाना  है  ।  मैं  इस  विधेयक  का

 करता  हूं  ।

 थ्रो  Gao  कार  हमारी
 :

 पांचू  समिति  ने
 भी  इस  सम्बन्ध में  as  प्रतिवेदन

 किया  है  ।
 प्रवर  समिति  ने  इस  विधेयक  पर

 1  1/2  ae  तक  विचार  किया  है
 ।

 अनेक  महत्वपूर्ण

 व्यक्तियों  तथा  संस्थापकों  ने  समिति  के  सामने  साक्ष्य  दिये  ।  प्रवर  समिति  की  सभी  सिफारिशों  का  समावेश

 विधेयक  में  किया  गया  है  ।

 मेरे  माननीय मित्र  श्री  एस०  एम०
 बनर्जी  ने

 एक
 कौर  तो  हर  बड़े  गृह

 पर
 छापा  मारने  की  बात

 कही  हैं  atte  दूसरी  ग्रोवर  वें  आयकर  अधिकारियों  को  दी  गयी  अधिक  शक्तियों  का  विरोध  कर  रहें  हैं  ।

 करदाताओं  जनता  के  मत
 में  भय  को

 बना  रहना  बहुत  ही  जरूरी  इसी
 भय

 के  फलस्वरूप
 कर  बोले  गत  त्रांग  250  करोड़  रुपये  की  राशि  एकत्र  करने  में  सफल  हो  संकट  लोगों के  मन  में

 भय  बना  रहना  जरूरी  है  कि  यदि  वे  कर  का  श्रपकंचन  करेंगे  तो  उसे  जुर्माना  ही  नहीं  देना  पड़ेगा

 जेल
 भी

 जाना  पड़ेगा
 |

 विधेयक  का  उद्देश्य  इसी  प्रकार  की  कड़ी  कार्यवाही  करना  है  ।

 यदि  कोई  अपनी
 watt  प्राय  बताना

 चाहता  है  तो  उसे  समझौता  समिति  के  माध्यम  से  ऐसा

 करने  का  अवसर
 भी

 दिया  जायेगा  ताकि  वह  इस  विधेयक  के  प्रावधानों  से  बच
 सके  ।

 मेरे  विचार
 में  इस

 विधेयक  के  प्रावधानों  द्वारा  कर  भ्रपवंचन  को  काफी  मात्रा  में क  म  करने  के
 सहायता

 मिलेगी  |

 समझौता  आयोग  के  गठन  के  बारे  में
 भी

 विधेयक  के  आलोचकों  ने  कहा  है
 कि

 इसका  उद्देश्य
 भी

 '
 बड़े  बड़े  कर  अपवंचन  करने  वाले  लोगों  को  बचाना  है  ।  इस  आयोग  का  अध्यक्ष  तथा  सभापति  भ्रनुभवी

 तथा  निष्पक्ष  लोग  होंगे  जो  न्यायधीशों  की  तरह  ही  न्याय  करेंगे  ।  लेकिन  इन  माननीय  frat  का  उद्देश्य

 तो  केवल  झ्रालोचना ही  करना  है  ।

 लोकोपकारी  न्यासों  के  बारे  में  भी  चर्चा  की  गयी  है  ।  इस  विधेयक  के  aa  कम्पनियों

 के  शेयरों  में  राशि  नहीं  लगायी  जा  सकेगी  |  जिन  ट्रस्टों  ने  कम्पनियों  के  शेयर  खरीद  रखे  हैं  उन्हें  मतदान
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 विशेषक

 का  कोई  भो  अधिकार  नहीं  होगा
 |

 ये  अघिकार  सरकार  के
 ही

 पास  रहेंगे
 |

 इसके  बाद  ट्रस्ट  कम्पनियों
 के

 शेयरों  में  राशि  नहीं  लगा  सकेंगे  ।  लोकोपकारी  ट्रस्टों  को  राशियों  का  उपयोग  सरकार  द्वारा  निर्धारित

 नीतियों  के  हो  भ्रतुप्तार  किया  जायेगा  ।  वे  सपनो  राशि  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  इरादी  में  लगा  सकते  हैं  |  यह

 सब  होने  के  बावजूद  भी  हमारे  मित्र  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।

 अ्रायकर' छट की स्कीम छुट  की  स्कीम  6000  रुपये  से  बढ़ाकर  8000  रुपये  कर  दी  गयी  है  जिसके  फल  स्वरूप

 सात  लाख  करदाता  कम  हो  गये  हैं  ।  आयकर  अधिकारी  बड़े  बड़े  करदाताओं  की  प्रतीक

 दें  सकेंगे  ।

 800  रुपये  कर  को  बकाया  राशि  के  कारणों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में

 व्यक्ति  वार  तथा  वर्ष  वार  ब्योरा  प्रत्येक  सदस्य  को  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिये  ।

 आयकर  अ्रधिकारियों  को  आयकर  के  श्रांकडे  तैयार  करने  सम्बन्धी  जो  कार्य  सौंपा  गया  उसे

 वापस  लिया  जाना  चाहिये  ताकि
 वे

 कर  निर्धारण  कार्य  की  कौर  अधिक  ध्यान  दे  सके  ।

 मुझ  प्रशा  है  कि  वित  मंत्रो  प्राय कर  प्र शिकारियों  को  समस्याओं  ae  सुविधाओं  की  झोर  अधिक

 ध्यान  देंगे  ony

 को  qI30  एप्७  महाजन  )  :  aa  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  ।  संयत  प्रवर  समिति ने

 इस  को  पूरा  छानबीन  को  हैबर  उचित  संशाधनप  का  सुझाव  दया  हू  |

 विधेयक  का  उदेश्य  प्रत्यक्ष  कर  सम्बन्धों  सभो  कानूनों  में  संशोधन  करना
 है

 |

 [sft  सी०  एम०  स्टोन  पीठासीन  हुए |
 Shri  C.  M.  Stephen  in  the  Chair

 प्रत्यक्ष  कर  सम्बन्धों  हमारा  होती  प्रगतिशील  रही  है  ।  कर  सम्बन्धी  उच्चतम  दर  95.75

 प्रतिशत  तक  पहुंच  चका  है  जो  सचमुच  हमारी  प्रगतिशील  नीति  का  प्रतीक  है  ।  हमारी  नीति  का  उद्देश्य

 विकास  कार्यों  के  लिये  अ्रधिक  राशि  जुटाना  तथा  राय  सम्बन्धी  ग्र समानता  को  दूर  करना  है  ।  यद्यपि

 हाल के  वर्षों  में  प्राय
 में  वृद्धि  हुई  फिर  भी  कर  नीति  के  उद्देश्य  अ्रकुशलਂ  प्रशासनिक मशीनरी  के

 कारण

 सफल
 नहीं  हो  सके  जिसके  फले  स्वरूप  बड़े  पैमाने  पर  कर  अपवंचन  होने  लगा  we  कर  श्रपबंचन  करने

 वालों  के  पास  काला  धन  जमा  होने  लगा  |  प्राय कर  विभाग में  हज़ारों  कमेंचारी  ate  afer  होने  के

 बावजूद  भी  वर्ष  1973-74  के  दौरान  केवल  103  करोड़  रुपये  की  राशि  का  कर  एकत्र  हो  सका
 है  |

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  कर
 श्रयवंचत  तथा  काले  धन  की  समस्या  का  समांधान  करना  तथा

 faa

 मशीनरी  मनजीत  करना है
 ।  मुझे  ईन  उद्देश्यों  को

 इस  विधेयक  द्वारा  पूरा  करने
 के

 बारे
 कोई

 भी

 नहीं  है
 |

 लोकोपकारी  तथा  धार्मिक  स़्थान  के  बारे  में  काफी  चर्चा  हुई  है  ।  संशोधित  विधेयक  में  की  गयी

 व्यवस्था  द्वारा  ट्रस्टों  की  निधि  के  दुरुपयोग  पर  रोक  लग  जायेगी  ।

 व्यापारी  तथा  गंगौती  के  इलावा  इ  न्जीनिरया रिंग  शादी  व्यवसाय  में  लगे  भी

 कर  ग्रपवंचन  कहतेहैं हैं  जिसका  हज़ारों  wheat  पर  बहुत  ही  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  ।
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 वाई०  एस०  महाजन

 कर  श्रप॑बंचन  सम्बन्धी  दंड  के  प्रावधान  झगड़ों  तक  ही  समिति  रहे  जब  तक  कर

 विभाग  सक्रिय  होकर  प्रीमियम  के  प्रावधानों  को  उत्साह  के  साथ  कार्यान्वित  नहीं  करता  उस  समय  तक

 हमारी  कर  प्रणाली  प्रति  परिणाम  नहीं  दिखा  सकती  ।  मैं  विधेयक  को  समथन करता  हूं  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  This  Bill  seeks  to  amend  four  Acts  relating

 to  taxation  laws

 The  Objectives  of  the  Bill  are  very  good  but  administrative  machinery  for

 implementing  all  these  laws  is  corrupt  from  top  to  bottom.  Black  money  and

 tax  arrears  worth  crores  of  rupees  are  the  main  problems  confranting  us  We

 should  streamline  our  administrative  machinery  so  that  flow  of  black  money

 could  be  checked  and  tax  evasion  detected.  There  is  no  provision  in  any  of  the

 taxation  laws  and  also  this  legislation  of  penalising  the  corrupt  officers  respon-
 sible  for  tax  evasion.  The  hon.  Minister  should  pay  attention  and  take  necessary
 action  in  this  matter.

 I  agree  with  the  penalty  being  proposed  under  this  Bill.  The  provisions  of  the

 Bill  should  be  enforced  vigorously  and  defaulters  should  be  dealt  with  under  DIR

 and  MISA

 Ours  is  a  predominantly  religious  country  and  crores  of  rupees  lying  with  the

 temples,  churches  and  gurdwaras  are  exempt  from  tax.  This  mohey  is  misuséd

 in  the  name  of  religion  and  therefore  the  very  purpose  of  giving  tax  exemption.  to

 these  religious  organisations  and  institutions  is  defeated  Some  religious  organi-
 Sations  in  my  state  are  demanding  exemption  from  ceiling  laws.  These  demands

 should  not  be  meti  because  the  vested  interests  will-take  undue  advantage  from

 such  loopholes  in  the  law.  With  these  words  I  support  the  Bill

 श्री  डी०  डी०  देसाई  टैक्स  स्लैब  में  कमी  करने  के  फलस्वरूप  कर  से  होने  वाली

 ma  में  वधि  हई  है  ।

 राय  साधन
 जुटाने

 के  अनेक  उद्देश्य  हैं  जिनमें  से  एक  उद्देश्य  विकास  के  लिये  राशि  जुटाना है

 दूसरा  श्रसमातताम्रों  को  दूर  करना  है  ।  मैं  aaa  करता  हूं  कि  हमारी  बहुत  सी  राय  का

 अ्रपव्यय  होता  है  पते  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्तियां  भी  बढ़ती  हैं  ।  इन  सब  बातों  को  सुचारू  रूप  से  चलाने

 के  लिये  आपतकालीन  स्थिति  का  लाभ  उठाया  जाना  चाहिये  ।

 हमें  बचत  की  ate  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  ।  वित्त  मंत्री  को  इस  बात  का  ध्यान  रखना
 चाहिये

 fe  बचत  श्र  पूंजोनिवेश  के  लिये  उचित  व्यवस्था  हो  ।  वर्ष  वर्षा  west  होने  की  ara है
 शर  हमें  इस  बोच  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  के  लिये  प्रयत्नशील  रहना  चाहिये  ।

 कृषि  कराधान  को  भो  चर्चा  की  गई  है  ।  हमने  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  निश्चिंत  कर  ही  रखी

 जित
 ढंग  से  पुष्पों  में  गिरावट  भाई  है

 उससे  किसानों
 की

 राय  में  कमी  हुई  है
 ।

 फिर  खेतों  में  खाद श्रौजार  खर  बने  तथा  किसान
 परिवार  द्वारां  खून-पसीना कं  करने  के  बाद  जो  कुछ  बचता  है

 उससे  सही  स्थिति  का
 पता  चल

 सकता  है  ।  हम  BUN  का  श्रायांत  नहीं  करना  चाहते  ।  हमे  चाहते  हैं  कि

 हमारे  कारखाने ठीक  ढंग  से  चलें
 |

 इस  समय  हमें  किसानों  पर  कर  लगाने  के  बारे  में  नहीं  सोचना

 चाहिये
 ।

 बैसे  अप्रत्यक्ष
 कर

 किसान
 भी

 श्री  नागरिकों
 की

 भांति  देता
 ही

 है
 |  प्रत्यक्ष  कर  लगाने  से  किसान

 निरुपमा
 हित  होगा  ।  उनका  बोझ  बढ़ाने  के  लिये  हमें  प्रयास  नहीं  करना  चाहिये  ।
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 ना

 गुजरात  ग्रौर मह  महाराष्ट्र में
 aaa न्यास  बहुत  अच्छा  कार्य  कर

 रहे  हैं
 ।  हमें  लंका

 कौर  मागं
 दर्शन  करना  चाहियें  !  लेकिन  घुमाया  care  कां  उद्देश्य  बरच्छा  होने  पर  भ  उसमें  लगे  बहुत  से  व्यक्ति  न्यास

 धन  दुरुपयोग  करते  यह  रोकी  जाना  चाहिये  ।  लेकिन न्यास  स्थापित  करने  क  उद्देश्य  कों  ध्यान

 में  रख  कर  इस  दिशा  में  प्रयत्न  र्पिये  जाने  चाहिये  |

 पंजोगत  उपकरणों  को  बदलने  लागत  मुद्रास्फीति  के  कारण  बहुत  बढ़  गई  है  ।  10  बल

 एक  सरकार पुराने  उपकरणों  को  बदलने  के  लिये  100  प्रतिशत  लागत  अधिक  देनी  पड़ती  है  ।

 परिसंपत्ति  का  पुर्नमूल्यांकन  चाहती  है  दूसरी  दौर  पुराने  माल  की  टुट-फूट  बढ़ती  जाती  है  ।

 इस  प्रकार  प्रौद्योगिक  एक  रुग्ण  हो  जायेगा  ate  फिर  सरकार  उसे  संभाल  लेगी  ।  सरकार  को  भी

 रूप  कारख़ाना  को  संभालने  में  काफो  धन  व्प्प्  करना  पड़ता  है  स्वत  झ्  सम्बन्ध  में  कोई  रास्ता

 निकाला  जपे  |

 आर्थिक  अप  रातों  से  सम्बन्धित  मामलों  को  न्यायालयों  में  ले  जाने  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  बात

 सोचो  जा  रहो  है  ।  लेकिन  नौक  रशाही  अरकती  सीमा  की  उल्लंघन  कर  जाती  हैं  ।  तब  न्यायालय  ही

 उचित  न्याय  कर  पाते  हैं  ।  यदि  श्राप  यह  अधिकार  फोन  लेंगे  तो  नौकरशाही  कौर  भी  अ्रधिक  भ्रष्ट  हो

 जायेंगे  ।

 काले  धन  को  समस्या  सुलझाने  के  लिये  वाच  समिति  ने  aaa  प्रतिवेदन  में  विस्तार  से  चर्चा  की  है

 जब  तक  हम  कराधान  प्रणाली  सुथार  नहीं  करते  काले  धन  को  प्रोत्साहन  देने  वाले  तत्वों  को  समाप्त

 नहीं  करते  तब  तक  यह  समस्या  हल  नहीं  हो  सकता  |  सरकार  को  काले  धत  का  उपयोग  देश  को  अरथ

 व्यवस्था  को  सुधारने  ग्रोवर  ग्र ति रिक्त  रोजगार  पैदा  करने  के  लिये  करना  चाहिये  |

 वित्त  मंत्रो  (ait  सा०  सुब्रह्मण्यम  इस  विधेयक  पर  यहां  सीमित  रुप  से  ही  चर्चा  हुई  है

 वेसे  प्राय  कर  तथा  तत् सम्बद्ध  विषयों  पर  हर  ag  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  के  दौरान  बातचीत  होती  है  |

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  प्रवर  समिति  ने  प्रत्येक  प्रकर  पर  विस्तार  से  विचार  किया  है  ate

 उसे  झ्राधार  पर  विभिन्न  प्रस्ताव  तैयार  करके  इस  विधेयक को  लाया  गया  मैं  यह  कहने  को  तैयार  नहं

 कि  इस  विधेयक  के  पास  होने  से  सब  कुछ  ठीक  हो  जायेगा  कुछ  न  कुछ  त्रुटियां  तो  रह  ही  जाती हैं  ।  हमें

 स्थिति  पर  लगातार  विचार  करते  रहना  जैसे  ही  हमें  त्रुटियों  का  पता  चलेगा  हम  उन्हें  दुर  करने  का

 प्रयास

 हम  वर्तमान  कराधान  ढांचे  म  बहुंत  धिक  परिवर्तन  नहीं  कर  सकते  ।  क्यों  कि  ऐसा  करनी

 संभव  नहीं  है  ।  मत  वर्तमान  ढांचे  को  ait  भाति  जांच  हाल  ही  में  वांचू  समिति  द्वारा  की  गई  है  ग्रोवर

 उसी  श्राधार  पर  थै  प्रस्ताव  तैयार  किये  गये  हैं  ।  कुछ  सहयोगियों  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  पर  भी  विचार

 किया  गया  ait  तभी  हमने  कुछ  निर्णय  लिये  हैं  ।  काले  धन  को  बढ़  रहीं  मात्रा  पर  भीं  स्वाभाविक  तौर

 से  चिन्ता  व्यक्त  को  गई  है  ।  यह  समानांतर  wt  व्यवस्था  राष्ट  के  जोड़ने  को  नष्ट  कर  रही

 श्री  बनर्जी  ने  बताया  है  कि  17,000  करोड़ या  20,  000  करोड़  रुपये को  काल  '  सम्पदा  बांजार

 में  चल  रही  इंत  काले  अंत  से  सम्पत्ति  शेयर  शादी  ख  [  रहे  धन  की  मात्रा  तो

 सीमित  ही
 हैं  निकलने  यह  काली  सम्पदा  बढती  हीं  जा  रही  हमें  काले  धन  कौर  काली  सम्पदा  में  भेद

 करना  पड़ेगा  ।  हम  उन  स्रोतों  कां  पता  लगाना  है  जिनके  द्वारा  कला  बने  पनपता  है  और  वे  कौन  से

 स्थान  हैं  जहां  डीके  निवेश  कंप  जता  हैं  ।  तथ्य  यह  है  कि  नगरीय  क्षेत्रों  रस्मे ंमें  सम्पत्ति
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 =  a

 ato

 को
 खरीद  के  रुप  में  इस

 धन
 का  उपयोग  किया  जाता  कुछ  धन  व्यापार में  कौर  अन्य के  साथ  चलचित्र

 व्यापारिक  संस्थान  रानी  खोले  जाते  हैं  ।  इसी  कारण  हमने  4  महानगरों  में  हाल  ही  में  बनायी

 गई  बड़ी  बड़ी  इमारतों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिये  विशेष  दस्तों  का  गठन  किया  है  ।  उन  के  मालिकों के

 पास  पैसा  कहां  से  ray  कौर  बया  उसका  उचित  लेखा  रखा  गया  इसके  कुछ  श्राश्चर्येजनक  परिणाम

 प्राप्त  होने  की  है  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  हमें  यह  देखना  है
 कि

 काले  धन से  जमाखोरी  ,  कारखानों  के  बहुत

 शेयर  खरीदना  शादी  कार्य  कहां  कहां  किये जा  रहे  इन  उपायों  से  कालें  धन  का  पता  चल  पायेगा
 |

 यह  कहना  कि  कराधान  में  कमी  की  जाये  ताकि  कर  श्रपबंचन का  अ्कषण  कम  हो

 सके  |  जब  तक  काले  धन  के  निवेश  मैचों  धन  कमाने  प्रलोभन  बना  रहेगा  तब  तक  काले  धन  का

 कम  नहीं  हो  सकता  Wa:  हमारी  wa  व्यवस्था  में  इस  ale  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  विषयों को

 ौर  करना  होगा  काले  उनके  निवेश  को  रोकना  होगा  |

 इसके  अतिरिक्त हमें काले धन के हमें  काले  धन  के  स्रोतों  को  भी  समाप्त  करना  है  ।  ्  सौदे  एक  बड़ा  स्त्रोत

 ये  झ्र बैध  स्रोत  ही  तस्करी  काला  बाजारी  कौर  भ्रष्टाचार  दुसरा  क्षेत्र  वह  है  जहां  पहले  वैध

 सौदे  किये  गये  थे  लेकिन  कर  के  कारण  यह  काला  धन  हो  गया  क्योंकि  उसे  खातों  में  नहीं  दिखाया

 गया है

 संशोधन  करने  वाले  वर्तमान  विधेयक  द्वारा  प्रशासन  को  कुछ  सुविधाएं  प्राप्त  होती  हैं  जिससे

 काले धन  केमलोट  कौर  उसके  पनपने  पर  काबू  पाया  जा  सकता  यदि  किलो  धन  बनता भी  है  तो

 उसके  लिये  निवेश  के  सारे  रास्ते  बंद  कर  दिये  जायेगे  ।  लेकिन  इन  नष्ट  तारीकों  को  रोकने  का  सबसे

 प्रभावी  उपाय  सामाजिक  चेतना  है  ।

 कर  अप वंचक  भी  उतना ही  सम्मानीय  है  जितना  कोई  अन्य  नागरिक  ।  एक  डाक

 कर  श्रपवंचक  कौर  काला  बाजार  करने  वाले  तथा  सामान्य  नागरिक  में  कुछ  तो  उत्तर होना  चाहिय े।

 मेरे  विचार  से  कर  शभ्रपवंचक  जैसे  समाज  विरोधी  तत्व  सबसे  अधिक  हानिकारक  हैं  ।  अमेरीका  जैसे

 पूंजीवादी  देश  में  भी  जहां  लोग  कई  प्रकार  के  समाज  विरोधी  कार्य  पर  भी  कई  बार  विधि  के  चुंगल
 से

 निकल  जाते  हैं  पर  कर  जाल  की  पकड़  से  वे  नहीं  बच  पाते  ।  उन्हें  लम्बा-लम्बी  सजाएं  दी  जाती

 लेकिन  हमारे  देश  में  कर  अ्रपवचन  को  गम्भीर र  अप राध  नहीं  माना  जाता  |

 कठोर  दंड  दिये  जाने  चाहिये  ।  जितना  wafers  व्यक्ति  धनवान  हो  रसे  उतनी  ही  भारी

 सजा  दी  जाये  क्योंकि  जब  पहले  ही  उसके  पास  पर्याप्त  धन  है  तो  वह  प्रपंचन  की  गलतियां  क्यों  करता

 जाये  |  एक  गरीब  तो  डबलरोटी  या  ऐसो  ही  छोटी  मोटी  चीज  चुरायेगा  लेकिन  श्रमिक  तो  करोड़ों  रुपये

 का  हेरफेर करते  हैं  |

 हमें  काले  धन  की  पुरी  जानकारी  है  भ्र ौर  हमें  उसे  बाहर  निकालने  का  पुरा  प्रयास  कर  रहे  हैं
 ।

 ऐसा  नहीं  है  कि  सारा  ame  कर  विभाग  ही  भ्रष्ट  है  कुछ  लोग  बेईमान  अवश्य हो  सकते  हैं  ऐसे

 लोग  तो  हर  जगह  मिल  जायेंगे  ।  इसलिये  हमें  सावधानीपूर्वक ्  करना  हम  समय  समय
 पर

 अधिकारियों  से  मिलते  हैं  ate  हम  ऐसी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  कि  सभी  आयुक्त  कम  से
 कम  एक  बार



 द

 श्रावण  6,  1897

 a  सक  वि  Seer)  eT

 area  fart  कर  इस  aaa  किसने  किस प्रकार कि
 oe  foe

 ताकि  एक  के  भ्रनभव का का
 न  क

 | sant  पी  जानकार ert

 हम  चाए  है  कि  प्रत्येक  विभाग  के  ग्रीवा  रियों  |  (  ।  इस  बारे  में  मैंने  agar
 स  क्यों

 द
 क

 te  ure  निदेश  दिये  जा  रहे  हैं  ।

 ह  क  बात  कौर  भो  फटी  गई  है  कि  केवल  27,000  लोग  भारत  में  ऐसे  हैं  जिनकी  ora  ।  लाख

 सपरा
 से

 अधिक  ये  कुछ  ऐसो  बातें  हैं  जिन  का  लगातार  ग्रध्ययन  क्रिया  जाना  जरुरी  है
 ।

 गैन  लोग

 कर  प्रसव
 चन  करते हैं  इस  अ्राधार  पर  हम  सर्वेक्षण  कर  रहे  हैं|  हम  पेशेवर  लोगों  को

 ग्रे  |  क्योंकि  कि  वे  सामान्यतया  ara  कर  अधिनियम  को  परिधि  से  बच  निकलते  हैं  |

 डक्ट  वास्तुविद  ग्राही  ara  का  हिसाब  लगान  के  लिये  सर्वेक्षण  कर

 प्रति  पेशे  प्रीत  के  बावजूद वे  लोग  कर  नहीं  देते  ।  न्यासों के विरुद्ध  भी  नहीं  है  लेकिन  जब  न्य

 का  दुरूपयोग होता  है  अपना  स्वाजे  सिद्ध  करने  के  लिये  उसका  प्रयोग  होता  है  तो  इस  के

 गिनती  नहीं  दो  जा  सकता  ।  इसे  लिये  हम  इस  बात  को  are  ध्यान  दे  रहे  हैं  कि  एसे  धन  का  निवेश

 करते हैं  जहां  तक  न्यास
 में  शेयर  qs  ने  को  बात  है  हमने  प्रवर  समिति  की  सिफारिशों  के

 बावजूद
 निर्णय  लिया  है  कि  यदि  उन्होंने  शेयर  खरीदने  हैं  तो  केवल  सरकारो  कम्पनियों  के  ही  खरीदें  ।

 प्रवर
 समिति

 का
 उमर

 नहीं  क्योंकि  जब  मैने  विस्तार  पूर्वक  मामले
 की

 जांच
 की  तो  पता

 लला  कि

 ह

 क
 बहुत  बड़ो  भूल  कर  जायेगें  ।  इसी  लिये  हम  यह  संशोधन  लाये  हैं

 ।  =
 oe

 ्
 दुर्भाग्य  से  भगवान  के  नाम  पर  सबसे  अधिक  धोखाधड़ी  को  जाती  है  ।  भगवान  के  ता  म

 पर
 कर

 ve

 होता

 ~

 विभिन्न  सौदों  द्वारा  अवैध  लाभ  कमाया  जाता है  ।  न्यास  यदि  धर्म  का
 ना

 आम
 लेकर

 = धम  के  नाम  पर  अपार  सम्पदा  एकत्र  की  जाती है
 र  को

 ve पर  भो  हमने  अधिक  कठोरता  नहीं  बरतो  यदि वे  le  मूल्यों  कौर  मा  « T—aਂ

 ने  तो  हम  उनके  मार्ग  में  नहीं  करायेंगे  ।  लेकिन धम  का  अ्रनुचित  लाभ  उठाये  जाने
 का  a

 =a

 a  ठ
 मुख्य  बातें  हैं

 ।
 मैं  इस  वात  से  सहमत  हुं  कि  इस  दिशा  में

 लगातार  सतकंता
 की

 आवश्यकता
 न्य  faa

 a  बात  को  भो
 जांच  कर  रहे  हैं  कि  क्या  वर्त  मान  ढ

 मत
 कुछ

 निकाय

 भो  इस  मं  देख रहे  हैं  ।  यदि  areas  =  |
 में  झिझकेगी  नहीं

 मेरा  विश
 a  2

 कि  इस  विधेयक  को  माननीय  सदस्यों  के  सहयोग  से  पास  कर  दिया  जायेग

 sara

 महोदय  :  प्रश्न यह  है  क

 fer पक  ग्रा
 कर  1961  धन  कर  vod  1958

 अर  कम्पनी  ATTHT  1964  का  संशोधन करने  वाले

 विधेयक  प्रवर  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  विचार  किया  जाये  (4
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हनना  ।

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  aa  हम  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेंगे  ।

 खंड  2  पर  कोई  संशोधन नहीं  है

 प्रश्न यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग  बने  ि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  |

 The  motion  was  adopted

 खंड 3

 सभापति  महोदय  :  खंड  3  पर  दो  सरकारी  संशोधन  संख्या  10  कौर  11  हैं  ।

 संशोधन  किये  गये  :

 Amendment  made:

 पीठ  2  दि

 पंक्ति  30  के  स्थान  पर  यह  प्रतिस्थापित  किया  जाये  —em

 समूचे  राज्य  अथवा  राज्यों  मेंਂ  या

 कोई  भी  न्यास  अन्य  कानूनी  दायित्व  सहित  )  या  जो  पूर्ण  रुप

 से  सार्वजनिक  धार्मिक  कइयों  या  पूर्ण  रूप  से  सार्वजनिक  धार्मिक  या  कृत्य

 सम्बन्धी  न्यास  या  संस्थान  है  कौर  जिसके  काय  संचलान  कौर  यह  सुनिश्चित करने

 के  लिये  कि  उस  न्यास  या  संस्थान  से  होने  वाली  are  उचित  प्रयोजनार्थ  व्यय  की

 जा  रही  निरोक्षण  करने  सम्बन्धी  प्रक्रिया  केन्द्रीय  सरका र  द्वारा  सरकारी  राजपत्र

 में  अधिसूचित  की  गई  है  1.0

 throughout  any  State  or  States;  or

 (v)  any  trust  (including  any  other  legal  obligation)  or  institution,  being  a
 trust  or  institution  wholly  for  public  religious  purposes  or  wholly  for  public

 religious  and  charitable  purposes,  which  may  be  notified  by  the  Central  Govern-
 ment  in  the  official  Gazette,  having  regard  to  the  manner  in  which  the  affairs  of
 the  trust  or  institution  are  administered  and  supervised  for  ensuring  that  the
 income  accruing  thereto  is  properly  applied  for  the  purposes  (10)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  32.

 दीप  उप-खंड
 ”

 के  स्थान  पर  यह  प्रतिस्थापित  किया

 खण्ड
 या  उपखण्ड

 [Sub-Clause  (iv)  or  Sub-Clause  (v)]  (ii)

 सी  ०  सुब्रहमण्यम )
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  3,  संशोधित  रुप  विधेयक  eat

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 The  motidg  was  adopted,



 कराधान  विधि  विधेयक जुलाई  28,
 1975  re  a  -

 et  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 Clause  3  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खण्ड  4  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 Clause  4  was  added  to  the  3:01,

 खण्ड  5

 संशोधन  गया

 af  यक  4 1.  पृष्ठ  5,  पंक्ति  JON  x  8  कौर  पृष्ठ  6,  पंडित  1  से  35  के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 स्थापित  किया

 “(5)  उपधारा  (1)  के  खण्ड  में  उल्लिखित  निधियों  को  जमा  कराने या  निवश  करने

 का  रूप ग्र ौर  ढंग

 खण्ड  के  के  भ्रध्यधीन  ऐसे  मामले  में  जहां  ऐसी  निधियों  का
 सम्बन्ध  मूल

 न्यास  या  संस्थान  से  है  या  न्यास  अथवा  संस्थान  को  इस  विशिष्ट  हिदायत  के  साथ  राशि  दी  गई  है  कि

 चह  न्यास  अ्रथवा  संस्थान  के  निकाय  का  ही  एक  भाग

 (tx)  सरकारी  बचत  पत्र  1959  (1959 का  46)  का  धारा  2  के  खण्ड  (7)

 में  परिभाषित  बचत  पत्रा  में  निवेश  या  सरकार  की  छोटी  बचत  योजनाओं  के  अधीन

 सरकार  ष्  जारी  की  गई  प्रतिभूतियां  या  बचत

 डाकघर  बचत  बैंक  में  किसी  खाते  में  जमा

 किसी  राष्ट्रीयकृत  बैंक  में  किसी  खाते  में  जमा  राशि  श्रद्धा  बैंककारी  कम्पनी

 का  भजन  तथा  अधिनियम  1970  (1970  का  5)  की

 धारा  3  के  अ्रधीन  गठित  किसी  नये  बैंक  में  ;

 यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इण्डिया  1963  (1963  का  52)  के  अधीन

 स्थापित  यूनिट  ट्रस्ट  ath  इण्डिया  के  एककों  में

 केन्द्रीय  झपता  राज्य  सरकार  द्वारा  जारी की  गई  प्रतिभू  तियों  में
 धन  पैदा  करने

 के  sera  से  किया  गया

 (@:)  किसी  कम्पनी  झयवा  निगम  द्वारा  या  उनके  नाम  स  जारी  किये  गये  ऋण पत्र  जिनके

 मूलधन  तथा  ब्याज  के  बारे  में  केन्द्रों  सरकार  अक्षता  क्वीं  राज्य  सरकार  ज़र्रा

 पुरी  गारंटी  दी  गई

 कम्पनी  अधिनियम  1956  (1956  का  1)  की  धारा  617  में  दी  गई
 परिभाषा

 के  अ्रनुतरण  में  किसी  सरकारो  कम्पनी  में  किया  गया  निवेश  या  जमा  राशि  ;

 i)  ऐसे  मामले  जिनमें  ऐसी  राशियां  निम्नलिखित  का  प्रतिनिधित्व  करती  हैं

 प्रथम  1973  से  तुरंत  पुर्व  न्यास  या  संस्थान  का  या

 प्रथम  1973  को  अना  उसके  बाद  स्थापित  या  बताया  गया  कोई  पाप  या

 संस्थान  का  मूल
 निकाय  के  अतिरिक्त  आस्तियां  )

 ;  अथवा
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 प्रथम  1973 को  पा  उसके  बाद  किसी  न्यास  या  संस्थान  इस  विशिष्ट

 हिदायत के  साथ  कि  वहू  निकाय या  संस्थान का  भाग  दिया  गया  ग्रीन

 के  अतिरिक्त )

 किसी
 कम्पनी  1956  (1956  का  1)  की  धारा  7

 में
 पारिभाषित

 कोई  कम्पनी  नहीं  न  ही  केन्द्रीय  राज्य  अथवा  प्रान्तीय  प्रतिनिध म  द्वारा  अथवा  उसके  ग्रीन  स्थापित

 कोई
 में  शेयरों में  निवेश  दर  के  लाभांश  वाले  शेयर  नहीं  चाहे  उनका

 में  भाग  होना  के  भ्र ति रिक्त निवेश  का  रूप  या  ढंग

 किसी  मामले  में  खण्ड  के  उपखण्ड उपखंड  )
 उपखंड

 में  उल्लिखित  रूप  या  ढंग  से  ।

 (6)  उपधारा  (1)  के  खंड  में
 निहित

 कोई  बात
 धारा

 11  को  उपधारा (2)  के  खंड

 में  उल्लिखित  ढंग  से  जमा  की  पुरी  तरह  अलग
 रखी  निवेशित राशि  पर  लागू

 होगी  1”

 (  श्री  aio  सुब्रहमण्यम )

 “(5):  The  forms  and  modes  of  investing  or  depositing  funds  referred  to  in

 clause  (d)  of  sub-section  (1)  shall  be—

 (a)  Subject  to  the  provisions  of  clause  (b),  in  a  case  where  such  funds

 represent  the  original  corpus  of  the  trust  or  institution  or  any  contri-

 butions  made  to  the  trust  or  institution  with  a  specific  direction  that

 they  shall  from
 part

 of  the  corpus  of
 the

 trust  or
 institution.

 (i)  inv  estment  -  in  savnigs  certificates  as.  defined  in  clause  (c)  of  section  2°

 of  the  Government  Savings  Certificates  Act,  1959,  (46  of  1959)  and

 any  other  securities  or  certificates  issued  by  the  Central  Government.
 under  the  small  savings  schemes  of  that  Government

 (ii  deposit  in  any  account  with  the  Post  Office  Savings  Bank

 (jii)  deposit  in  any  account  with  any  nationalised  Bank,  that  is  to  say,  any

 corresponding  new  bank  constituted  under  section  3  of  the  Banking
 Companies  (Acquisition  and  Transfer  of  Undertakings)  Act,  1970

 (5:  of  1970);

 (iv)  jnvestment  in  units  in  the  Unit  Trust  of  India  established  under  the

 Unit  Trust  of  India  Act,  1963  (52  of  1963)

 tv)
 investment  in  any  security  for  money  created  and  issued  by  the  Cen-

 tral
 Government  0.0  a  State  Government;

 (vi)  investment  in  debentures  issued  by,  or  on  behalf  of,  any  ocmpany  or

 corporation  both  the  principal  whereof  and  the  interest  whereon  are

 fully  and  unconditionally  guaranteed
 by  the.

 Central  Government  or

 by  a  State
 Government;

 (vii)  investment  or  deposit  in  any
 government

 company  as  defined  in  sec-

 tion  617  of  the  Companieg  Act,  1956  (1 1  of  1956);
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 ह  अ

 (b)  in  a  case  where  such
 funds  represe:  ह

 (i)  the  corpus  of  the  trust  or  institution  immediately  before  the  Ist  day
 of  June,  1973;  or

 (ii)  the  original  corpus  (being  assets  other  than  cash)  of  any  trust  or
 institution  created  or  established  on  or  after  the  Ist  day  of  June,
 1973;  or

 (iii)  any  contributions  (otherwise  than  in  cash)  made  to  any  trust  or  in-

 stitution  on  or  after  the  Ist  day  of  June,  1973,  with  a  specific  direc-

 tion  that  they  shall  form  part  of  the  corpus  of  the  trust  or  institu-

 tion,

 zany  form  or  mode,  other  than  investment  in  shares  (not  being  shares  entitled  to

 a  fixed  rate  of  dividend  whether  with  or  without  a  further  right  to  participate  in

 -profits)  in  a  company  [not  being  a  Government  company  as  defined  in  section  17

 of  the  Companies  Act  1956  (1  of  1956)  or  a  corporation  established  by  or  under

 श  Central,  State  or  Provincial  Act];

 if  (c)  in  any  other  case,  the  forms  or  modes  referred  to  in  sub-clause  (i),

 ‘Sub-clause  (ii),  sub-clause  (iii)  and  sub-clause  (iv)  of  clause  (a).

 (6)  Nothing  contained  in  clause  (d)  of  sub-section  (1)  shall  apply  in

 relation  to  any  monies  accumulated  or  finally  set  apart  and  invested  or  deposited
 in  the  manner  referred  to  in  clauSe  (b)  of  sub-section  (2)  of

 Section,  11.”

 (Shri  C.  Subramaniam)

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  5  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अंग  बने  6.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  5,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 ‘Clause  5,  as  amended,  wa's  added  to.the  Bill.

 खंड  6  से  10  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clause  6  to  10  were  added  to  the  Bill.

 खंड  11

 संशोधन  fear  गया  :

 (2)  पृष्ठ  8,  पंक्ति  28
 के  स्थान  पर

 “44  ककਂ  प्रतिस्थापित
 किया  जाये

 ।

 “44  AAਂ  ato  (2)

 सभापति  महो  प्रश्न  यह  है  :

 6.0
 4  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  at  बने  ही

 The  motion  was  adopted.
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 खंड  11,  संबोधित रूप  में  विधेयक
 स

 जोड़  दिया  गया
 ।

 Clause  11,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  12  से  23  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये

 Clauses  12  to  23  were  added  to  the  Bill

 खंड  24

 संशोधन  frat  गया  :

 पृष्ठ  13,  पंक्ति  27-29  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाये  -

 80  धारा  धारा  80
 बर  धारा  80  नज  के  भ्रन्तगंत

 तियांਂ  भ्रंकों  तथा  अक्षरों के  स्थान पर  80  धारा  80

 धारा  80  नन  के  अन्तर्गत  कटौतियां  ”  ware  प्रतिस्थापित

 जायेंगे  ।'

 *(ii)  for  the  words,  figures  and  letters  under  section  80H,  sectiom:
 80  HH,  section  80J  and  section  the  words,  figures  and  letters

 under  section  80HH,  section  80J  and  section  shall  be  substituted,  (5)

 सी०  सुब्रह्मण्यम ).

 सभापति  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  24,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  ग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted,

 खंड  24,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  24,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  25  से  27  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  25  to  27  were  added  to  the  Bill.

 खंड  28

 संशोधन  किये  गये  :

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  17  खण्डਂ  [The  following  clause]  के  स्थान  पर

 खण्डों
 ''

 [The  following  Clauses]}  प्रतिस्थापित  किया  जाये  |  (4)

 पृष्ठ  14,  पंक्ति  22  के पदचात  निम्नलिखित  अनन्त  स्थापित किया  जाये  ।

 एक  *'परामशंदात्री  सेवा  कम्पनीਂ का  थे  है  एक  ऐसी  भारतीय  कम्पनी  जिसका

 कारोबार  तकनीकी  जानकारी के  प्राविजन में  जाता  अथवा  अन्य  व्यक्तियों

 को  तकनीकी  जानकारी  के  प्रोविजन  से  सम्बन्धित  सेवाएं  प्रदान  करता  है  |

 स्पष्टीकरण--इस खण्ड  में  र  खण्ड  के  उपखण्ड  (  3)  में  जानकारी के

 प्रवीन  शब्दांश
 के

 वह  है  जो  धारा  80  डड  की  उपधारा  (2)  में  दिया  गया  है  ।'
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 service  companyਂ  means  an  Indian  company  whose  business

 consists  wholly  in  the  provision  of  technical  know-how,  or  in  the  rendering  of  ser-
 vices  in  connection  with  the  provision  of  technical  know-  how,  to  other  persons,

 Explanation.—In  this  clause  and  in  sub-clause  (3)  of  clause  (iii),  the  expression
 of  technical  know-howਂ  hag  the  meaning  assigned  to  it  in  sub-  section (2)  of  section

 पृष्ठ  14,  पंक्ति 26  में  प्रौद्योगिक  कम्पनी  के  मामले  में
 दाप  [In  the  Case  of  an

 industrial  Company  के  स्थान  पर  कम्पनी  अथवा  परामशंदात्री  सेवा  कम्पनीਂ

 [in  the  case  an  industrial  company  or  a  consultancy  service  company]

 प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।  (6)

 षष्ठ  14,  पंक्ति  35  से  40  के  cara  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  करें  ।

 एक  भारतीय  कम्पनी  के  मामले  में  जो  एक  औद्योगिक  अथवा  एक  परामर्शदात्री

 सेवा  कम्पनी  नहीं  है  कौर  जिसकी  सकल  राय  एक  भाग  वह  लाभ  है  जो  तकनीकी

 जानकारी  के  प्राविजन  के  कारोबार  के  कारण  अन्य  व्यक्तियों के  तकनीकी

 जानकारी  के  प्राचीन  के  सम्बन्ध  में  सेवाएं  प्रदान  करने  के  समुद्री

 जहाज  बनाने  के  कारण  शारिवा  सामान  के  उत्पादन  अथवा  परिष्करण  के  कारण

 भ्रमणा  खनन  के  कारण  wyat  बिजली  अथवा  अन्य  किसी  प्रकार  की  विद्युत  के

 उत्पादन  भ्रमणा  वितरण  के  कारण

 the  case  of  an  Indian  company,  not  being  an  industrial  company  or  a  con-

 sultancy  service  company,  a  part  of  whose  gross  total  income  consists  of  profits

 and  gains  attributable  to  the  business  of  provision  of  technical  know-how,  or  of  ren-

 dering  services  in  connection  with  the  provision  of  technical  know-how,  to  other

 persons,  or  of  construction  of  ships  or  of  manufacture  or  processing  of  goods  or

 of  mining  or  of  generation  or  distribution  of  electricity  or  any  other  form  of

 (7)

 सी०

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 खण्ड  28,  संशोधित रूप  विधेयक का  रंग  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 The  motion  was  adopted

 खंड  28,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 Clause  28,  as  amended,  was  added  to  the  Bill

 खंड  29  से  61  विधेयक जोड़  दिए  गय े।

 Clauses  29  to  61  were  added  to  the  Bill
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 खंड  62.

 किया  गया  :

 8.  41,  पंक्ति  43
 में

 धारा ਂ  44  (Section  44
 के  स्थान  पर  44  करकਂ

 [Section  44AA]  प्रतिस्थापित  किया  जाये  ।

 (8)

 ato

 सुब्रहमण्यम
 yor gz  जै सभापति  महोदय  :  सन  ह  ग्र  Q

 खण्ड  62  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  at  बने  गी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 खंड  62,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया
 ।

 Clause  62,  as  amended,  was  added  to  the  Bill,

 खंड  63  से  78  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 Clauses  63  to  78  were  added  to  the  Bill

 खंड  79

 war  संशोधन  :

 51,  af  त्र  3  में  [Section  44,  81  के  स्थान  44  कक

 [Section  44
 प्रतिस्थापित किया  जाये  |

 (9)

 ate

 सभापति  महोदय  :

 ग्रीक  खण्ड  79  संशोधित  रूप  विधेयक  का  aa  बने  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted

 खंड  79,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ॥

 Clause  79,  as  amended,  was  added  to  the  Bill.

 खंड  80  से  125  विधेयक में  जोड़ें  ।

 Clauses  70  to  125  were  added  to  the  Bill.

 खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  शरीर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़े  गये  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill,
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 वेण  6,  1897  कराधान  विधि
 )

 विधेयक

 श्री  ato  सुब्रह्मण्यम  प्रस्ताव  करता
 हूं

 fa  संशोधित  रूप  में  पारित  किया  जाये  पप

 सभापति  महोदय :
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 ग्रीक  संशोधित  रूप  पास  किया  जाये  पप

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur):  The  hon.  Minister  has  stated  that  Income-

 tax  authorities  are  presenting  exaggerated  picture  of  corruption.  All  officers  are
 not  corrupt.  Steps  should  be  taken  to  apprehend  corrupt  employees  and  punish-
 ment  awarded  to  them.  I  have  brought  to  the  notice  of  the  hon.  Minister  a  case
 pertaining  to  an  employee  of  income  tax  department  who  has  given  exemption
 from  tax  to  big  persons  of  Bombay.  This  case  must  be  investigated

 into,

 Some  people  have  collected  money  in  the  name  of  religion.  These  religious
 persons  do  not  pay  tax  and  get  money  through  illegal  means.  Action  must  be

 taken  against  them.

 ‘Government  must  take  strict  action  against  the  tax  evaders.  It  should  not  re-

 main  Satisfied  by  arresting  small  people,  Steps  should  be  taken  to  confiscate  the

 property  of  big  smugglers.  In  case  there  are  certain  shortcomings  in  the  exist-

 ing  laws,  they  should  be  removed.

 Hence  I  support  the  Bild  and  hope  that  corrupt  persons  whether  they  are  officers
 or  leaders  will  be  apprehended  and  action  taken  against  them.

 aft  डी०  एन०  तिवारी :
 :  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता हूं

 ।  कुछ  विदेशी

 कम्पनियों ने  जो  रिटर्न  भेजे  हैं  उनमें  हानि  दिखाई  गई  या  बहुत  कम  लाभ  दिखाया

 गया है  ।  होता  यह  है  कि  उनका  व्यापार  यहां  पर  चलता  है  भ्र ौर  वे  अपना  सारा  लाभ  मुख्यालयों

 को  भेजती हैं
 ।

 feat  कम्पनियां  नियमित  रूप  से  रिटर्न  नहीं  भेजती
 ।

 कुछ  ने  1972 कुछ  ने
 1974

 तक  भेजी  हैं  कौर  कुछ  ने  भेजी  ही  नहीं  ।  ये  कम्पनियां  सभी  व्यय  को  यहां  दिखाती  हैं  प्रो  केवल  घाटा

 अ्रथव  बहुत  कम  लाभ  दिखाती  हैं  ।  इस  मामले  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये
 ।

 यदि  उचित  कदम

 उठाये  जायें
 तो

 इन  कम्पनियों  से  कर  की  बहुत  राशि  वसूल  कौ  जा  सकती  है  ।

 रिजर्व  बैंक  भी  इनके  कार्यकरण  पर  निगरानी  रखता  है  ।  उन के  यहां  पर  रजिस्ट्रेशन अथवा

 व्यापार  करने  विदेशी  मुद्रा  देने  के  मामले  में  रिजर्व  बैंक  को  विश्वास  में  कयों  नहीं  लिया  गया
 ?

 मैं  mate  करता  हूं  कि  इन  कम्पनियों
 पर

 निगरानी  रखी  जाये  कौर  उनपर  देय
 कर

 की
 राशि

 वसूल की  जाये

 श्री  वसंत  साठे
 :

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं
 ।

 श्रापात  स्थिति  के  इस
 बेईमान

 वातावरण में  अरब  यह  भय  हो  गया  है  कि  सरकार  कुछ  करके  ही  छोड़ेगी  ।  बेहिसाब धन  सरकार

 की  नजरों  से  wa  बच  नहीं  सकता  ।  इससे  उत्पादन  पर  भी  प्रभाव  क्योंकि  इससे  निकेश  योग्य

 संसाधनों  पर  भी  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  ।  सरकार  को  इस  बात  की  जांच  करनी  चाहिये कि  क्या

 काला  धन
 बाहर  निकालने हेतु  धनाढ्य  व्यक्तियों के  साथ  पैकेज  समझौता  करना  उचित है

 ।  मानो

 कि  एक  व्यक्ति  ने  एक  लाख  रुपया  बाहर  निकाला  है  तथा  उसके  पास
 2

 लाख  रुपये  जिसका

 51



 Taxation  Laws  (Amendment)  Bill  Sravana  6,  1897  (Saka)

 [at  वसंत

 उसने  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  है  |  उसे  यह  कहना  चाहिये  कि  यदि  वह  50 प्रतिशत रुपया  जमा  कराता

 है  तो  शेष  50  प्रतिशत  रुपया  श्वेत  राशि  में  परिवर्तित  हो  जायेग  ।  सरकार  को  उससे  उस  धन  का  हिसाब

 नहीं  पूछना  चाहिये  ।  उसे  यह  कहना  चाहिये  कि  उस  धन  को  सरकार  की  इच्छानुसार  लगाया  जाये  ।

 विमुद्रीकरण  की  भांति  इस  पैकेज  कार्यक्रम  से  हमें  धन  की  प्राप्ति  हो  सकती है  ।  इस  प्रकार  उद्योगों  को

 हानि  नहीं  होगो  ।  ऐसे  कदम  उठाने  से  कुछ  लाभ  हो  सकता  है  ।  कर  विभाग  को  कुछ  कार्यवाही

 करनी  चाहिये  ।

 श्री  के०  नारायण राव  )  :  कर  श्रपबंचकों  को  न्यायालयों  द्वारा  दी  गई  राहत  के  बारे

 में  हम  सुनते  करा  रहे  हैं  ।  किसी  प्रकार  की  कानूनी  तभी  के  कारण  न्यायालय  उन्हें  राहत  दे  देते  हैं  ।  मेरे

 विचार  में  हमारी  प्रणाली  ठीक  नहीं  है  ।  जहां  तक  भ्रामक  कानून  तथा  प्रयास  का  सम्बन्ध  है  उन्हें

 तो  वकील  तक  ठीक  से  नहीं  समझ  पाते  हैं  समय  श्री  गया  है  जब  कि  हम  इन  कानूनों को  स्पष्ट

 बनाने  की  बात  सोचें  ताकि  कर  की  चोरी  करने  वालों  की  रक्षा  करने  के  लिए  न्यायालयों  के  पास  कोड

 बात न  रहे  ॥

 वित्त  मंत्री  सी०  :  ी  सर  एक  अधिकारी  के  मामले  का  उल्लेख

 किया  है  ।  इस  मामले  की  जांच  की  गई  है  ।  वह  एक  श्रेष्ठ  अधिकारी  है  ।  एक  कठोर  अधिकारी  के  विरुद्ध

 लगाना  हमेशा  आसान  बात  रही  है  |

 जहां तक  छिपे  धन  का  पता  लगाने  का  सम्बन्ध  निपटारे  के  प्रक्रिया  के  बारे  में  एक  नया  उपबन्ध

 किया  गया  है  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  ईमानदार  है  वह  बताना  चाहता  है  तो  ऐसी  स्थिति

 में  यह  अ्रत्यन्त  आसान  प्रक्रिया  रहेगी  ।  उसकी  कार्यवाही  अन्तिम  होगी  |  इसके  विरुद्ध  कोई  भी

 नहीं  की  जा  सकती  ।  इसके  लिए  यह  श्रेष्ठ  तरीका  है  ।  हम  इस  बात  का  पता  लगा  सकते  हैं  कि

 हम  निबटारे  की  प्रक्रिया  में  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  कसे  लाग  कर  सकते  हैं  जिससे  लोगों  को  अपनी  लेखाबा

 परिसम्पत्तियों  या  कर  श्रपवंचित  ara  बताने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  सकेगा  ।

 विदेशी  कम्पनियों  तथा  मुख्यालय  व्यय  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मुख्यालय  व्यय  के  रूप  में

 सीमित  धन  बाहर  नहीं  भेजा  जा  सकता  |  इसके  लिए  फ़ार्मूला  बनाया  ९  है  ।  जहां  तक  उनके  द्वारा

 नियमित  रूप  से  रिटों  न  भर  जाने  का  सम्बन्ध  इस  मामले  की  जांच  की  जायेगी  ।

 कानून  को  जटिलता  के  बार॑  में  कहा  गया  है  ।  निःसन्देह  यह  कुछ  जटिल  है  लेकिन  हमने

 इसे  सरल  बनाने  का  प्रयास  किया  है  ।  खेद  है  कि  हमने  इसमें  कई  छुट  दी  हैं  कौर  हमें  इस  पर  कुछ

 अधिक  सावधानी  से  काम  लेना  है  क्योंकि  इससे  इन्हें  समझना  कछ  अधिक  जटिल  कौर  कठिन  हो  गया

 परन्तु  यदि  हम  एक  बार  उस  ग्रा धार  को  समझ  जिस  पर  कि  यह  we  दी  गई  तो  उसके  औचित्य

 की  समझना  श्रासान  हो  जायेगा  |  जनसाधारण  के  लिए  हमारे  पास  प्रकाशन  हैं  जिनमें  रिटर्न  भरने  के

 बारे
 में  तथ्य  तथा  सुचना  दी  गई  है  ।  यह  सुचना  सबके  लिए  पर्याप्त  है  ।

 सभापति  महोदय  प्रश्न यह  है

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ग

 प्रस्ताव  कत  gut  |

 The  motion  was  adopted
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 नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  जारी  कीਂ  गई  उद्घोषणा  को

 रखने  सम्बन्धों  सांविधिक  संकल्प  रोक  नागालैंड  राज्य

 विधान  मण्डलਂ  का  विधेयक
 ' जुलाई  28,  1975

 ण्य

 नागालैंड  HATA  में  जारी  को  गई  उद्घोषणा  को  जारी  रखने  संबंधो  सांविधिक  संकल्प

 शौर

 नागालैंड  राज्य  विधान  मंडल  का  प्रत्यायोजन )  विधेयक

 STATUTORY  RESOLUTION  RE:  CONTINUANCE  IN  FORCE  OF  PROCLA-.

 MATION  IN  RESPECT  OF  NAGALAND  AND  NAGALAND  STATE  LEGIS--
 LATURE  (DELEGATION  OF  POWERS)  BILL

 सभापति  महोदय  :  श्री  हम  मद संख्या  26  27  लेते  हैं  ।  इन  दोनों  पर  एक  साथ  चर्चा  की

 जायेगी
 ।

 श्री  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  प्रस्ताव  पेश  करें  कौर उसके
 बाद

 विधेयक  पर  विचार  करने  हेतु  उसे

 पुरःस्थापित  करने
 की

 अनुमति  का  प्रस्ताव  पेश  करें
 ।

 ada  साठे  पोठासोन  हुए  |

 [SHRI  VASANT  SATHE  in  the  Chair]

 गह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 ग्रीक  यह  सभा  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान के  ग्रनुच्छेद  356  के  क. ग्रन्तगत

 जारी की  गई  दिनांक  22  1975 की  उद्घोषणा  को  26  1975

 से  6  मह  ने  की  प्रविधि  के  लिए  शहरों  जारी  रखे  जाने  का  श्रीमोहन  करती  है  पै

 श्र

 राष्ट्रपति  को  नागालैंड  राज्य  के  विधानमण्डल  की  कानन  बनाने  की  शक्ति  प्रदत्त

 करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये गये  रूप  विचार  किया

 जाये  ग

 जिन  परिस्थितियों के  कारण  1975  में  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  की  उद्घोषणा  की  गई  थी

 उनको  राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  में  सुस्पष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  अपेक्षा  करना  उचित

 नहीं  है  कि  वर्तमान  विधानमण्डल  में  से  यदि  दूसरी  सरकार  बनी  तो  वह  स्थिर  मंत्रिमण्डल  होगा  तथा

 इससे  अविवेकी  कौर  श्रसैद्ध।/न्तिक  दल  बदल  बन्द  हो  जायेंगे  ।  विशेष  सुरक्षा  सम्बन्धी  वाले

 राज्य
 में  यह  दुःखद  भ्र  खेदजनक  घटनायें  हुई  हैं  तथा  यह  उत्तेजक  स्थिति  है  ।  राज्यपाल  ने  श्राग कहा कहा

 है  कि  गत  पांच  सप्ताह  से  चल  रही  दल  बदल  की  निष्टा  के  उदाहरणों  को  ध्यान में  रखते  हुए  यह  आशा

 नहीं  की  जा  सकती  कि  wa  जो  सरकार  बनेगी  वह  स्थिर  भी  रह  सकेगी  ।

 इसलिए  20  1975  को  विधान  सभा  भंग  कर  दी  गई  थी  ।  राष्ट्रपति की  उद्घोषणा

 होने  पर  राज्यपाल  द्वारा  सत्ता  सम्भालने  के  बाद  नागालैंड  की  स्थिति  में  काफ़ी  सुधार  eat  हैरानी

 बहुत  लोगों  ने  श्रात्मसम्पर्ण  किया  काफ़ी  लोग  गिरप्तार  किये  गये  हैं  तथा  भूमिगत  उपद्रवियों  की

 गैर-कानूनी  गतिविधियों  पर  रोक  लगी  है  ।  धन  जमा  करने  श्रादि  जैसी  उनकी  गैर-कानूनी

 विधियां  भी  काफ़ी  कम  हो  गई  हैं  ।  प्रशासन  नागालैंड  विकास  कार्यों  पर  नजर  रखें  हुए  हैं  ।  वस्तुतः

 लेंड  का  योजनापरिव्यय  चौथी  योजना  के  दौरान  38  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  पांचवीं  योजना  अवधि  मे

 83  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  हमारी  इच्छा  न  केवल  कृषि  शौर  पशुपालन  के  काय  को  तीव्र गति  से  चलाने

 की  है  अपितु  उत्तर  पूर्वी  क्षेत्र  में  संचार  व्यवस्था  को  प्राथमिकता  देने  की  भी  है  ।  इस  बात  का  ध्यान

 रखा  गया  है  कि  वहां  कुछ  ऐसे  सक्रिय  अधिकारियों  को  तैनात  किया  जाये  जो  लोगों  का  कल्याण  कर  सकें  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  Continuance  jin  force  of  July  28,  1975

 Proclamation  in  respect  of  Nagaland  and  Nagaland
 State  Legislature  (Delegation  of  Powers)  Bill
 ee  aE

 कर  ब्रह्मानन्द

 दूसरा  विषय  वह  विधेयक  है  जो  राष्ट्रपति  की  कानून  बनाने  सम्बन्धी  शक्तियों  के  बारे  में  श्र

 उस  सम्बन्ध  में  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  राष्ट्रपति  इस  सभा  के  10  तथा  दूसरी सभा  के  5  सदस्यों

 वाली  ऐसी  समिति  का  गठन  करेंगे  जो  राज्य  सम्बन्धी  कानूनों  को  बारीकी  से  ही  नहीं  देखेगी  बल्कि

 प्रशासनिक  मामलों  पर  भो  विचार  करेंगी  यही  प्रक्रिया  उन  अन्य  राज्यों  में  भी  अपनाई  गई  जहां  पर

 राष्ट्रपति शासन  लाग  किया  गया  है  |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किय  गये

 यह  सभा  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  श्रनच्छेद  356  के  श्रन्तगेत

 जारी  की  गई  दिनांक  22  मार्च  1975  की  उद्घोषणा को  26  सितम्बर

 1975 से  6  महीने  की  के  fae  ate  जारी  रख  जाने  का  श्रीमोहन करती

 =  पै

 राष्ट्रपति
 को

 नागालैंड  राज्य  के  विधान  मण्डल  की  कानून  बनाने
 की

 शक्ति  प्रदत्त

 करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  विचार  किया

 जाए  |

 थ्रो  एच०  एन०  मुकर्जी  :  नागालैंड  में  राष्ट्रपति  शासन  श्र  कौ

 विधान  सभा  भंग  होने  के  बारे  में
 लोगों

 के  कुछ
 भी

 विचार  हो  सकते  हैं  परन्तु  श्राज
 की

 बदलो  हुई

 परिस्थितियों  में  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन  की  wats  बढ़ाया  जाना  आवश्यक  है  ।  नागालैंड  की  स्थिति

 में  सुधार  होने  के  समाचार  मिले हैं  ।  राष्ट्रपति शासन  लागू  होने  के  बाद  श्रात्मसमपंण करने  वाले  नागा

 विद्रोहियों  अथवा  पकड़े  जाने  वाले  ऐसे  विद्रोहियों की  संख्या  में  काफी  हुई  है  ।  हमारे  सुरक्षा

 दुमों  दी  हात  में  जात  eam  fi  दे

 र

 शमक

 नागाओं को  विचारधारा  में  भी

 zat हैं  ।

 वरिष्ठ  भूमिगत  नागा  नेताओं  द्वारा  श्रन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  aia  कर  बाहर  जाने  के  समाचार

 मिले  हैं
 ।

 यह  बात  निश्चय  ही  चिन्ताजनक  है  ।  हमें  इस  बात  को  सुनिश्चित  करना  है  कि
 वे

 वापस
 न  झांकें  शर  राष्ट्रविरोधी काम  शुरू  न  करें  ।  नागालैंड  में  सरकार  को  एक  चुनौती  का  सामना  करना  पड़

 रहा  है  जिसका  सामना  केवल  प्रशासनिक  उपायों  द्वारा  ही  नहीं  किया  जा  सकत  ।  हमारे  लिए

 प्रत्येक  प्रकार  के  हठी  विरोधियों  को  जीतने  के  लिए  एक  कल्पनाशील  नीति  बनाना  जरूरी  है  ।  नागपाल

 की  10  पूर्व  जो  समस्याएं  थीं  वे  राज  भी  विद्यमान  हैं  ।  मंत्री  महोदय  ने  योजनाओं  के  लिए  बड़े

 श्रावंतनों के  बारे  में  बताया  है  ।  हमें  यह  प्रयत्न  करना  चाहिए  कि  राशि  को  ऐसे  ढंग  से  व्यय

 किया  जाए  जिससे  नागा  लोगों  को  लाभ  पहुंचे
 ।

 खद  की
 बात  है  कि  नागालैंड  में  राजनीतिक  जीवन  इतना  दूषित हो  गया  है  कि  दल-बदल

 सकली

 ह  ही

 पा

 ड  रा  हर  दी

 cera  am

 द

 ह  हं  नागाओं  के

 गु  को

 समझना  होगा  कौर  उन्हें  विश्वास  दिलाना  होगा  कि  हम  उनके
 जीवन  की

 सराहना
 T  करते हैं  ।
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 श्रावण  6,  1897  नागालड  के  सम्बन्ध  मजारों  की  गई  उद्घोषणा  को  जार

 रखने  सम्बन्धी  सांविधिक संकल्प  शर  नागालड

 विधान  मंडल  विधेयक

 TS,

 गों  की  शिकायतें  दूर  करने  के  बारे  में  हमें  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  भारते

 के  होते  कोने कोने  से  व्यापारी  एवं  ग्र वांछित  तत्त्व  नागालेंड  जाते  हैं  कौर  वहां  के  ग्रामीण  विकास  में  बाघा

 डालते  ्  ||

 नागालैंड  में  डेमोक्रटिक  mee  एवं  नागा  नेशनलिस्ट  भाग  वाई
 के

 ala

 आपसी  मतभेद  ।  प्रा पात कालीन  स्थिति  का  फायदा  उठाते  हुए  हमें  चाहिए  कि  इन  गुटों  में  एकता

 को  भावना  उत्पन्न  ।

 नागालैंड  की  स्थिति  में  सुधार  हुजरा है  ।  ऐसे  समाचार  मिले हैं  कि  श्री  फिजो  बातचीत  के  लिए

 तैयार  हैं  ।  भारत  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  श्री  फिजो  के  साथ  बातचीत  करके  ACA aEaT  का  समाधान

 करे  श्र  उन्हें  इस  बात  का  विश्वास  दिलाए
 कि

 नागालैंड  भारत  रहे  जम्म-कश्मीर  क की  भांति

 नागालैंड
 की  भी

 कुछ  समस्याएं  हैं  लेकिन  इस  बात  पर  विश्वास  नहीं  किया  जा  सकता
 कि

 नागालड  भारत

 के
 एकता  के  सूत्र  में  नहीं

 बंध
 सकता

 ।

 आपातकालीन  स्थिति  ने  यह  अवसर  प्रदान  किया  है  कि  हम  नागालैंड  से  भाईचारा  बढ़ाएं  ग्रोवर

 हमें  इस  अवसर  का  पुरा  लाभ  उठाना  चाहिए  |

 यह  अच्छी बात  है  कि  सद  का  सहयोग  जाएगा  कौर  राष्ट्रपति  ऐसा
 दल  बनाएंगे  जो  यह

 सलाह  देगा
 कि

 नागालैंड  की  के  में  क्या  कार्यवाही
 की

 जानी  चाहिए

 att  जी०  विदवताथन्‌ ः
 :

 यह  दुर्भाग्य
 की  बात है  कि  इस  सीमावर्ती  राज्य  में

 निधि  सरकार  नहीं  है  ।  जब  नागालैंड  में  नैशनल  आर्गनाइजेशन  wat  डेमोक्रेटिक

 फ्री  सरकार  तब  भी  नागालैंड  की  मूल  समस्या  का  हल  नहीं  किया  जा  सका  ।  नागपाल  की  स्थिति

 में  केवल  इतना  सुधार  gar  है  कि  नागालैंड  का  विषय  पहले  विदेश  मंत्रालय  के  हाथ  में  था  ate  गह

 मंत्रालय  के  हाथ  में  है  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  समस्या  का  हल  नहीं  हो  सका  है  ।  वहां  राष्ट्रपति  शासन

 केन्द्रीय  सरकार  को  वहां  राज्यपाल  की  नियुक्ति  करती  चाहिए  ताकि ae  नागालैंड  में  सभी

 सम्यक  स्थापित  कर  सकें  नागालैंड  के  लोगों  को  यह  समझना  चाहिए  कि  वे  भारत  के  अ्रनिवाय अंग

 हैं
 ।

 सरकार  नागालैंड  के  युवकों  को  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम
 से

 सरकारी  नौकरी  दे  सकती  है

 ऐसे  कदम  उठाने  से  ही  वें  यह  समझ  सकेंगे  कि  वे  भारत  का  ग्रेग  हैं  ।

 जहां  तक  राजनीतिक  समस्या  का  सम्बन्ध  नागालैंड  में  राजनीतिक  दलं  का  ग्रासिम  मतभेद

 चल  रहा  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि  वह  उनके  ग्रापसी  विवादों को  हल  कर  ताकि  ara

 कालीन  स्थिति  समा  त
 हो  पर  वे  की  स्थापना  कर  सकें  ।  शांति  परिषद  का  यह  कर्तव्य  है  कि

 वह  भूमिगत  ara  को  बातचीत के  लिए ए  राजी  करें  ।  जब  युद्ध  विराम  की  घोषणा  की  गई  थी  तो  हमने

 सोचा  था  कि  समस्या  हमेशा  के  लिए  सुलझ  जाएगी  ।  लेकिन  इसमें  हमें  निराशा ही  हाथ  लगी  atk

 समस्या aa  भी  बनी  हुई  है  ।  गह  मंत्री  को  इस  समस्या
 को

 हल  करने  के  मामले  में  पटल  चाहिए

 ताकि  नागालैंड  में  ऐसा  कोई  तत्त्व  न  बचे  जो  भारत से  पाक  अपनी  सत्ता  में  विश्वास  रखता
 हो हो  ।  यह

 एक  सीमावर्ती  राज्य  है  ।  इसलिए  हमारी  फौजों  को  सावधान  रहना  चाहिए  ।
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 Statutory  Resolution  Re.  Continuance  in  force  of  Sravana  6,  1897  (Saka)
 Proclamation  in  respect  of  Nagaland  and  Nagaland
 State  Legislature  (Delegation  of  Powers)  Bill

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  The  tendency  of  defection  is  an  evil  and  it  should  be

 put  to  an  end.  Politics  of  defection  has  been  discussed  a  number  of  time  in  the
 House  Defections  cannot  provide  good  administration.  A  Committee  was  set  ए
 to  go  into  the  matter  and  it  was  decided  that  our  constitution  should  be  amended
 and  the  Bill  be  passed  at  the  earliest  Unless  defections  are  banned  this  vil

 cannot  be  checked

 their Many  people  think  that  the  amendment  attempts  to  encroach  upon
 freedom.  But  it  is  not  true  A  candidate  should  continue  to  be  loyal  towards  the

 arty  on  whose  ticket  he  has  won  the  election  There  is  no  provision  in  our

 ‘Constitution  to  check  defections  Therefore,  I  want  that  constitution  be  amended

 soon  so  that  the  evil  of  defection  may  be  removed

 को  के०  ब्रह्मानन्द  रेड्डी  :
 सदस्यों  द्वारा  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  उनका  wary

 हूं  ।  हालांकि  हम  करते  हैं  कि  स्थिति में  सुधार  होगा  फिर  भी  हम  चुप  नहीं बैठ  हुए  हैं
 ।  मैं  इसਂ

 ata से  सहमत  हूं  कि  नागालैंड  को  आवंटित  की  गई  राशि  का  सुचारु  रूप  से  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।

 मेरा विश्वास  है  कि  प्रशासन  इस  कौर  ध्यान  देगा  ौर  इस  बात  का  प्रयत्न  करेगा  कि  eat  की  पुत

 तहो  ।

 जहां  तक  राजनीतिक  जीवन  का  सम्बन्ध  वहां  कांग्रेस  संगठन  नहीं  है  काफी  अरसे से

 नागा  नैशनलिस्ट
 संगठन

 का  शासन  रहा  है  ।  कुछ  समय  पूर्वे  जब  यूनाइटिड  डेमोक्रेटिक  फ़िट  को
 भ्रमित

 सीटें  मिलीं  तो  हमने उन्हें  सरकार  बनाने  का  way  दिया  ताकि  fet  नागा  बाहर  अरा  सक  |  इस

 सरकार  के  मुख्य  मंत्री  मुझ  से  एवं  प्रधानमंत्री  से  कई  बार  मिले  कौर  हमने  उनकी  यथासम्भव  सहायता

 की  है  ।  लेकिन  दुर्भाग्यवश  वहां  सदस्यों  दवारा  दल-बदल  के  कारण  नागालैंड  सरकर  टिक  नहीं  सकी  |

 में  कई  बार  सदन  में  बता  चका  हं  कि  जब  fol  नागा  समर्पण  कर  देंगे  तो  उन  के  प्रति  समान

 व्यवहार  किया  जाएगा  |

 माननीय  ल्  ने  कहा  है  कि  अ्रवांछित  तत्त्वों  को  नागालैंड  में  घुसने  की  अ्रनुमति  नहीं
 दी  जानी

 चाहिए  |  हमारी  शझ्रतुमति  के  बिना  कोई  भी  नागालैंड  नहीं  जा  सकता  ।  हालांकि  कुछ  नागा

 सभा  सदस्य  दल  बदल  रहें  हैं  फिर  भी  यह  उनके  जीवन  का  सामान्य  वर्ग  नही ंहै  ।  नागा

 वीर  हैं  at  हमें  उन्हें  वीर  ही  बने  रहने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।  नागालैंड  के  अतिरिक्त

 पूर्वोतर  क्षेत्र  में  विदेशी  मिशनरियों  के  प्रभाव  को  कम  करने  के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 दल-बदल  रोकने  के  लिए  एक  विधेयक  बनाया  गया  है  ate  समिति का  गठन भी  किया  गया  है  |

 नशीली  राज्य  में  दल  बदल  करवाने  के  पीछे  प्रत्यक्ष  या  अप्रत्यक्ष  रूप  से  सरकार  का  कोई हाथ  नहीं

 है  ।

 वर्षा  ऋतु  में  नागालैंड  में  चुनाव  कराना  सम्भव  नहीं  हैं  ।  मेरानि  वेदन  है  कि  वहां  राष्ट्र

 पति  शासन  की  males  बढ़ा  दी  जाए  |
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 जुलाई  28,  1975  नागालैंड  के  सम्बन्ध  में  जारी  की  गई  उदघोषणा  को  जारी

 रखने  सम्बन्धी  सांविधिक  संकल्प  आर  नागालैंड  राज्य

 विधान  मंडल  का
 प्रत्य

 विधेयक

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  !

 यह  सभा  संविधान  के  अ्रनुच्छेद  356  के  अधीन  राष्ट्रपति  द्वारा  नागालैंड  के  सम्बन्ध

 में  22  1975  को  जारी  की  गई  उदघोषणा को
 26  1975  से  6

 महीने  की  ate  अवधि  के  लिए  लागू  रखने  का  अनुमोदन  करती  है  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted,

 सभापति  महोदय  :  a  हम  मद  संख्या  27  पर  कराते  हैं  ।  प्रश्न  यह  है

 राष्ट्रपति  को  नागालैंड  राज्य  के  विधान  मंडल  की  कानून  बनाने  की  शक्ति  प्रदत्त  करने

 वाले  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  विचार  किया  जाए  क

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted

 सभापति  महोदय  :  ca  हम  इस  पर  खंडवार  चर्चा  करेंगे  ।  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  तथा  3  विधेयक  का  रंग  बनेਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted,

 खंड  2  तथा  3  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये  ।

 Clauses  2  and  3  were  added  to  the  Bill

 खंड  1,  श्रघिनियमन  qa  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़ दिए  गए  ।

 Clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill.

 श्री
 क०

 ब्रह्मानन्द  रेड्डी
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 विधेयक  पारित  किया  जाएं

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 Ps  विधेयक  पारित  किया  ज

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 The  motion  was  adopted,

 a.

 ञ्
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 भारत  रक्षा  विधेयक

 DEFENCE  OF  INDIA  (AMENDMENT)  BILL

 गृह  मंत्री  के०  ब्रह्मानन्द  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 भारत  रक्षा  1971  का  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य  सभा

 are  पास  किए  गए  रूप  में  विचार  किया  जाए
 प

 आन्तरिक  गड़बड़ियों  से  देश  की  सुरक्षा  को  उत्पन्न  खतर  के  संदर्भ  में  राष्ट्रपति ने
 25  जून

 1975  को  आपातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  की  ।  वर्ष  1971  में  बाह्म  खतरे  को  घ्यान  में  रखते  हुए

 भारत  रक्षा  1971  बनाया  गया  था  ।  यह  झ्धिनियमम  आपातकालीन  स्थिति  में  लाभकारी

 सिद्ध  हुमा  है  ate  इसलिए  जब  1975  में  प्रपात कालीन  स्थिति की  घोषणा  की  गई  तो  सरकार

 ने  फिर  से  भारत  रक्षा  अधिनियम  को  लागू  करना  चाहा  ।  चूंकि  सदन  का  सत्र  नहीं  था  इसलिए  राष्ट्रपति

 ने  30  1975  को  भारत  रक्षा  1975  जारी  किया  |  इस  अध्यादेश
 को

 अधिनियम  बनाने  के  लिए  यह  विधेयक  लाया  गया  है
 ।

 विधेयक  का  उद्देश्य  देश  की  आन्तरिक  सुरक्षा  की  झावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  के  लिए  भारत

 रक्षा  अधिनियम  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ाना  है  ।  विधेयक  में  यह  प्रस्ताव  भी  किया  गया  है  ।  कि  भारत  रक्षा

 नियम
 का  नाम  बदलकर  भारत  रक्षा  तथां  भ्रान्तरिक सुरक्षा  अधिनियम  रखा  जाए तथा  इसके

 उपबन्धों  में  ऐसे  परिवर्तन  किए  जाएं  जिसमें  अ्रसेनिक  सुरक्षाਂ  तथा  सुरक्षाਂ  भी  शामिल

 at

 मूल  अधिनियम  की  धारा  38
 में  संशोधन  करने  का  भी  प्रस्ताव  है  ताकि  लोगों  के  व्यवसाय

 एवं  सम्पत्ति  के  अधिकार  में  अनावश्यक  रूप  से  हस्तक्षेप
 न

 किया
 जा

 सके

 '
 ।

 यह  एक  सामान्य  संशोधन है  ।  मझे  are  है  कि  सदन  इसे  पारित कर  देगा  ।

 Shri  Jharkhande  Rai  (Ghosi):  As  the  hon,  Home  Minister  has  stated  the

 present  Bill  seeks  to  replace  the  ordinance  promulgateg  by  the  President  on

 25th  June,  1975.  to Earlier,  the  scope  of  Defence  of  India  Act  was  restricted

 meet  the  threat  posed  by  external  aggression.  But  the  present  Bill  seeks  to

 meet  the  threat  to  the  security  of  India  by  interna]  disturbances.  It  is  ‘with

 this  intention  that  the  Bill  has  been  introduced,

 Shri  Jayprakash  Narayan  started  a  movement  in  Bihar  and  instigated  students.
 to  boycott  colleges.  At  the  outset,  it  appeared  that  the  agitation  has  been  started

 to  fight  corruption  and  other  evils  but  afterwards  it  was  felt  that  the  movement  was

 purely  politically  motivated.  Had  the  Government  not  taken  drastic  steps  in  time,

 it  might  have  brought  chaos  and  anarchy  in  the  country.  I,  therefore,  support

 this  measure.  But  at  the  same  time  I  would  like  to  warn  that  too  much  power

 has  been  concentrated  in  the  hands  of  Government.  There  is  a  possibility  of  its.

 misuse.  Government  should  use  these  powers  cautiously,  False  propaganda  has.

 been  let  10056  by  the  opposition  parties  that  Shrimati  Indira  Gandhi  took  all  these

 measures  as  the  decisions  of  the  High  Court  as  well  as  Supreme  Court  posed  a

 danger  to  her  continuance  in  office.  The  defeat  of  Congress  in  Gujarat  elections:
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 was  another  aspect  which  posed  a  threat  to  the  Centre  also.  My  submission  is

 that  the  Government  should  take  stern  measures  to  contradict  this  false  propo-
 ganda  in  an  organised  manner.

 The  20-point  programme  is  a  progressive  programme  in  the  right  direction,
 would  remind  the  ruling  party  of  the  promises  made  in  regard  to  ‘Garibi  Hatao’

 and  the  socialistic  transformation  of  the  society.  What  has  happened  to  those

 slogans  and  commitments?  Why  those  programmes  could  not  be  implemented  ear-

 lier?  Even  those  people  and  journalists  who  are  staunch  supporters  of  the  Con-

 gress  party  have  expressed  their  doubts  if  the  20-point  economic  programme
 would  be  fully  implemented.  Even  the  newspapers,  which  are  supporters  of

 Congress  party  are  doubtful  about  the  successful  implementation  of  the  20-point

 programme.

 We  have  not  been  able  to  implement  our  land-ceiling  laws  and  distribute  the

 surplus  land  to  the  landless  because  we  lack  necessary  will  and  courage  to  do

 this.  It  is  high  time  the  Government  comes  forward  to  implement  the  20-point

 programme  boldly.

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसके बाद  लोक-सभा  29  1975 /  7  1897  (=)  के  ग्यारह

 बजे  म०  पु०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Tuesday,  July  29,  1975/

 Sravana  द  1891  (Saka)
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 पट्ाााणागाणााा

 लोक  सभा  वाद-विवाद  का  संक्षिप्त  प्रमुदित  संस्करण  है  कौर  इसमें  हिन्दी  में

 दिये  गये  भाषणों  शादी  का  हिन्दी/प्रंग्रेजी  में  अनुवाद

 [This  is  translated  version  in  a  summary  from  of  Lok  Sabha  Debates  and  contains
 Hindi/English  translation  of  speeches  etc.,  in  English/Hindi]
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